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दूसरा संस्करण ] [ भूल्य १॥; 


निवेदन 


इस पुस्तक में भूसंडल के सुख्य मुख्य खतंत्र राज्यों की 
शासन-पद्धतियों का विस्तारपूवेक तथा अन्य खतंत्र राज्यों का 
साधारण वरणेत किया गया है। «इस पुस्तक का उद्देश्य यही 
है कि हिंदी-भाषा-साषियों को इस बात का साधारण ज्ञान हो 
जाय कि फ्रांस, जर्मनी, प्रशिया, अमेरिक्रा, स्विट्जले ड, ईंग- 
लैंड तथा भ्रास्ट्रिया-हंगरी में राज्य का कार्य किस प्रणाल्ली पर 
चल्लता है श्र राजा प्रथवा राज्य और प्रजा में कैसा राज- 
नीतिक संबंध है। दसवें परिच्छेद में इन सातें राज्यों को छोड़- 
कर शेष ख्तंत्र राज्यों का भी सूक्ष्म वर्णन कर दिया गया है । 
इस प्रकार भूमंडल के समस्त खतंत्र राज्यों का व्शेन इस पुस्तक 
में आ गया है । यद्यपि यह विषय विशेष विस्तार के साथ लिखा 
जाता ते एक बड़ो भारी पुस्तक बन सकती है, यहाँ तक कि 
प्रत्येक राज्य के वर्णन की एक एक बड़ी पुस्तक अलग पअ्रलग 
हे। सकती है, पर इतना विस्तार करना इस पुस्तकमाला का 
उद्द श्य नहीं है और न अभी इसकी श्रावश्यकता ही है । पहले 
किसी विषय का साधारण ज्ञान होना आवश्यक है और जन- 
समुदाय फीो इसी की श्रावश्यकता भी है। किसी विषय कं 
यूढ़ रहस्यों के अध्ययन करनेवाले थोड़े ही लोग होते हैं । 
उनके लिये इस पुस्तक-साला का प्रकाशन नहों हो रहा है | 


( २ ) 

इस पुस्तक में जिन जिन खतंत्र राज्यों की शासन- 
पद्धतियों का वर्णन दिया गया है, उनमें से कुछ खतंत्र राज्य 
ऐसे हैं जिनके उपनिवेश, अधीन राज्य, करद राज्य अथवा 
रक़ित राज्य भी हें। इन खतंत्र राज्यों के इस अंग का वर्णन 
पुस्तक के ग्यारहवें परिच्छेद में किया गया है । इस विपय की 
गिनती मूल बृत्त की शाखा-प्रशाखाओं के रूप में की जा 
सकती है; परंतु जनसमुदाय के लिये यद्द जान लेना भी 
आ्रावश्यक है कि किस किस खतंत्र राज्य के कितने उपनिवेश 
आदि हैं और उनका शासन किप्त प्रकार हो रहा है। अतएव 
इस विपय का वर्णन भी संक्षेप में कर दिया गया है। आशा 
है, यह पुस्तक उपयोगी और रोचक सिद्ध हेगी जिससे ग्र॑ थ- 
कर्ता प्रपना परिश्रम सफल समभेगा | 


ग़थकर्ता । 


विषय-सू ची 


(९ ) पहला परिच्छेद--प्रस्तावना--पूर्ववचन, 
प्रजासत्तात्मक राज्य, प्रजासत्तात्मक राज्य की आलो- 
चना, प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य, शक्ति-संविभाग, एका- 
त्मक, राष्ट्रसंघटनात्मक तथा ग्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य, 
आदश राज्य । डे «० र-४२ 


( २ ) दृशरा परिच्छेद-फ्रांस--फ्रांस में प्रति- 
निधिसप्तात्मक राज्य की उत्पत्ति, प्रतिनिधि-सभा, 
अतरंग सभा, जातीय सभा, प्रधान, मंत्रि-सभा, शासन- 
प्रणाली के भिन्न सिन्न दल । ड़ » ४३०६६ 


( ३ ) तौसरा परिच्छे द---जर्मनी--जर्मनी को 
प्राचीन शासन-पद्धति--प्राचीन प्रतिनिधि सभा, प्राचीन 
राष्ट्र सभा, न्यायात्षय, सम्राट्‌ तथा महामंत्री, महामंत्री को 
शक्ति, प्रशिया और उसकी प्राचीन शासन-पद्धति | .. .६७-<५ 


( ४ ) चाथा परिच्छेद--जर्मनी ( क्रमागत )-- 
अर्वाचीन शासन-पद्धति, नवीन जर्मन राष्ट्र संघटन, 
भिन्न भिन्न राष्ट्रों का राष्ट्र सेघटन से संबंध, नवीन शासन- 
प्रणाली फे चदलने की रीति, शक्ति-संविभाग, प्रधान, 


(२ ) | 
मंत्रिसभा, राष्ट्र सभा, प्रतिनिधि सभा, न्यायालय, आर्थिक 
समिति, जन दलवंदी, राष्ट्रीय शासन-प्रणाली । .. .5६-१२३ 


( ५ ) पाँचवाँ परिच्छेद--अमेरिका-अमेरिकन 
राष्ट्र सभा, प्रतिनिधि सभा, नातीय सभा, प्रधान, विदे- 
शियों से संबद्ध कार्यों का अधिकार, अतरीय शासन 
संबंधी अधिकार, नियामक भ्रधिक्रार, अधिकारियों की 
नियुक्ति संबंधी अधिकार |... -«« -»« १२४-१४३ 


(६) छठा परिच्छेइ-स्विट्जलैंड-राष्ट्रसंघटन 
फा उद्भव, राष्ट्रसंघटन के गुण, जन-लम्मति-विधि, 
बाध्य जन-सम्मति, खिस राष्ट्रसंघटन की शासन- 
पद्धति के अंग, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्र सभा, दोनों 
सभाओआ के कार्य, जातीय सभा, राष्ट्रीय उपसमिति, 
न्यायालय विभाग |... ४ »«« १४४-१७३ 


( 9 ) सातवाँ परिच्छेद--दँगलैंड की शासन- 
पद्धति की विशेषता, अगरंजी शासन-पद्धति के अंग, 
राजा की शक्ति तथा अधिकार, मंत्रिसभा तथा 
इसकी उपसमिति, गुप्त समा, प्रतिनिधि सभा, लार्ड 
समा, चार्ड सभा के अविकार, लाडों क्र अधिकार, ला्ड 
सभा का न्यायालय संबंधी श्रविक्रार, लाड सभा के 
नियम-निर्माण संबंधी अधिकार, लाड सभा के शासन 
संबंधा अ्रधिकार, लार्ड सभा का समुच्छेद । ... १७४-१<८ 


(६ “कै: . ) 


(८) खाठवा परिच्केद-पअ्रास्ट्रिया-हंगरी तथा. 
इनसे उत्पन्न रा्टु--अ स्ट्रिया को प्राचीत शासन-पद्ध त्ति-- 
साड सभा, प्रतिनिधि सभा, हंगरी, लवीन शासन-पद्धति, 
आस्ट्रिया, हंगरी, पो्लैंड, जेक्ास्लेवेकिया, रूभानिया, 
जूगोस्लेविया।..... हेका अ १८६-२०८ 


( 6 ) नवां परिच्छेद--रूस । २०४-२२१ 


. (१९०) दसवाँ प रिच्छेद-अन्यान्य स्वाधीन राज्य- 
अफगानिस्वान, भ्ररगेंटाइन रिपब्चिक, इटली, इंजिप्ट या 
मिस्र, ईक्वेडर ,इरान, एबीसीनिया, काएटा रीका, कोलंबिया, 
क्‍्यूवा, ग्वेटेमाला, चिल्षो, चीन, जापान, टर्की, डेन्मार्क, 
भारचे, निकाराशुश्रा, नेदलड्स, नेपाल, पनामा, पुत्तेगाल, 
पेरू, पैराग्वरे, बलगेरिया, वेलजियम, बोल्नोविया, त्रेजिल, 
मेक्सिको, यूनान, युरुवे, लाइबेरिया, वेनेज्वे ते, खालवेडर , 
स्पेन, स्थाम, स्वाडन, हेटी , होंडूरास । २२५२-२४४ 


(९९ ) स्या रहवाँ एरिच्छेद-उपनिवेश, रक्षित 
राज्य, अधोन राज्य शऔर आदेशित राज्य---उपनिवेश, 
रपक्िित राज्य, श्रघोन राज्य, आदंशित राज्य | ब्रिटिश 
साम्राब्य--उपनिवेश , खतन्‍त्र उपनिवेशों की शासन- 
प्रणाली , भापट्रेलिया, कनाडा, न्यू जीलैंड, न्यू फाउंडलैंड, 
यूनियन आफ साउथ अफ्रिक्ा । श्रायल्ेें ड, रक्षित राज्य--- 
अ्धोन राज्य, भारतवर्ष, आदेशित राज्य; प्रेंच उपनिवेश, 


ु ( ४) 
रक्षित राज्य तथा आदेशित राज्य अफ्रिका में--भल्नजी- 
रिया, व्यू, निस, मोरको, फ्रेंच वेस्ट अ्रक्रिका, फ्रेंच ईक्वेटे- 
रिकल श्रफ्रिका, फ्रेंच ईस्ट अफ्रिका, सेडागास्कर, रीयूचि- 
यन उपनिवेश अमेरिका में---ग्वाडेलप, गायना उपनिवेश, 
मारटिनीक उपनिवेश, सेंटपीरी श्र मिकलेन एशिया में-.._ 
फ्रेंच इंडिया, फ्रेंच इंडो चाश्ना, ओशेनिया में; अमेरिका के 
भ्रधीन राज्य--फिलीपाइन | २२१०--२८३ 
शब्दावली । २८४-२८६ 


शासन-पद्धति 


पहला परिच्छेद 


प्रस्तावनाः 

भिन्न भिन्‍न देशों की शासन-पद्धति का समभकना अत्यंत 
कठिन हो जाता है जब तक कि उन देशों की सामाजिक, 
आर्थिक, राजनीतिक तथा ऐतिहासिक 
दशाओं का परिक्षान न हो । यह हम 
ले।गों के अभाग्य की ही वात है कि हिंदी सें अभी तक बहुत 
से युरापीय देशों के इतिहास भी नहीं लिखे गए हैं । 

युरापीय सभ्य देशों सें आजकल प्राय: प्रतिनिधि-सत्तात्मक 
राज्यप्रणाली का ही प्रचार है । विस्तृत भूमिभागवाले देशों में 
सफलता से यही रीति चल्ल सकती है। प्राचीन काल के यूनानी 
राष्ट्रों में प्रजा-सत्तात्मक राज्यप्रणाली की ही प्रधानता थी । 
आजकल उस प्रणाली का अवलंबन करना कठिन है। इसमें 
संदेह भी नहों है कि प्रजासत्तात्मक राज्यप्रणाली के सिद्धांतों 
का यधासंभव ग्रहण करना तथा उन्हीं पर चलना प्रतिनिधि- 


पृथेबचन 
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सत्तात्मक राज्यप्रणालीवाले देशों का उद्देश्य है। दिस्त पर 
दिन सभ्य देशों सें राजकाये में जनता का हाथ बढ़ाया जा 
रहा दँ। कहे देशों में तो छियों का भी सम्मति देने का 
अधिकार प्राप्त द्वो गया है। स्विट्‌जलेंड ने किस प्रकार आदश 
राज्य का पद ग्रहण किया है, यह हम आगे चलकर स विस्तर 
लिखेंग; परंतु यहाँ पर यह लिख देना आवश्यक प्रतीत होता 
हुं कि स्विटजलंड की शासन-प्रणालो प्रजासत्तात्मक राज्य के 
सिद्धांतां के अति समीप तक परहुँचती है। इसका कारण 
वहा पर जन-सम्मति-विधि तथा शक्ति-संविभाग के सिद्धांतें 
का अवलंबन ही कहा जा सकता है | 

शासन-पद्धति की दृष्टि से युरोपीय राष्ट्र अमेरिका के वह 
हो ऋृतज्ञ हैं । राष्ट्संघटन का निर्माता अमेरिका ही 
जर्मनी, फ्रांस, म्विट्जर्लेंड आदि देशों का अमेरिका ने शासन- 
पद्धति के विषय में बहुत कुछ शिक्षा दी है। स्विट्जरलैंड 
ने ते प्रमेरिका का देखकर ही अपनी शासन-पद्धति का 
निर्माण किया है । 

जर्मनी की शाप्तन-पद्धति विचित्र ढंग की ई । यही कारण 
है कि इस पुस्तक में जर्मनी पर विशेष विस्तार से लिखा गया 
है, क्योंकि विना ऐसा किए उसकी शासन-पडुति के सममभना 
पाठक्कों के लिये कठिन हो जाता। 


ध्ज 


₹ः ७. 


महासमर के उपर्रत 
पु दशा का शासन-प्रणाल्ली में बहुत रहोवबदल हंए 


की ब्ब छ 
शांया ह#! इउनम ने 


न न 
चलन (६ ्य्् ्र्प 


है सना , आस्ट्रिया-हंगरी, रूस प्रभ् तिः द्श 
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विशेष उल्लेखनीय हैं। इनकी शासन-पद्धति को ठीक तरह 
से समभने के लिये इनकी पुरानी शासन-पद्धति का भी ज्ञान 
द्वोना आवश्यक है। अतः हसने नदीन शासन-पद्धति का 
व्शंन करने के साथ साथ महासमर के पहले की शासन- 
प्रणात्ती पर भी कुछ लिखना आवश्यक समझा है। 

युरोपीय देशों के अतिरिक्त एशिया के एक प्रधान देश 
चीन में भी हाल ही में वहुद परिवर्तेव हुए हैं | बरसों से यहाँ 
कांति मची हुई थी ! पहले यहाँ एक-सत्तात्मक राज्य था | 
१२ फरवरी सन्‌ १८१२ को यहां प्रतिनिधि-स्त्तात्मक राज्य 
की स्थापना हुई । किंतु महासमर छिड़ने के बाद जापान ने 
यहाँ के ऋनेक राजका्यों में वहुत कुछ अ्रधिकार प्राप्त कर 
लिया था। अब चीन पूर्ण खतंत्र है और यहाँ भी खर्द॑न्र 
प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य है | 

इतना पूवेबचन करके अब मैं प्रजासत्तात्मक राज्य तथा 
प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य आदि आवश्यक बातों पर प्रह्माश 
डालने का यत्न करूँगा जिससे भिन्‍न मिनन्‍न देशों की शासन- 
पद्धति का समझना बिलकुल सहज हो जाय । 

प्रजासत्तात्मक राज्य तथा गतिनिधि- 
सत्तात्सक राज्य 

प्राचीन तथा नवीन प्रजासतात्मक राज्यों में वड़ा भारी 
अंतर है। प्राचीन राज्य जहाँ प्रजा द्वारा खय॑ चत्ताया जाता 
था, वहाँ नवीत राज्य प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है | 
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यही फारण है कि इस पुस्तक में प्राचीन प्रजा-सत्तात्मक राज्य 
के लिये प्रजासत्तात्मक राज्य” पद तथा नवीन प्रजासत्तात्मक 
राज्य के लिये प्रतिनिधि -स त्तात्मक राज्य! 
पद प्रयुक्त किया गया है। प्राचीन प्रजा- 
सचात्मक प्रणाली छोटे छोटे राष्ट्रों में ही सफलता से काम में 
लाई जा सकती है, परंतु बड़े बड़े विस्तृत भूमिभागवाले राष्ट्रों 
में नवीन प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य ही प्रयुक्त हो सकता है । 
प्राचीन प्रणाली की ऐसे राष्ट्रों में गति नहीं है । 

एथेंस नामक यूनानी नगर हो प्राचीन राज्य को समभने 
के लिये अनुशीज्ञन फे योग्य हैं। एथरेंस में राजकाये चलाने 
क॑ लिये दा सभाओं द्वारा कार्य होता था--(१) लोकसभा 
सार (२) अतरंग सभा ( #शारा० ) | 

ब्रीस वर्ष की श्रवस्था से अधिक अवस्थावाल्ञा प्रत्येक नाग- 
रिक लाकऋसभा का सभ्य होता था। दासों का यह अधिकार 
प्राप्त न था। एथेंस का प्रत्येक नगरनिवासी श्पने आपकी 
गज्य का एक अंग समझता था। नागरिकों की वहुसम्मति से 
ही संपूर्ण राजकार्य दवोते थे । सबका व्याख्यान देने का पूर्ण 


प्रजाखलतसासमक राज्य 


अधिकार प्राप्त था। व्याख्यान देकर ही प्थेंस में कोई 
व्यक्ति -जन-सम्मति श्रपनी ओर कर सकता घा। उस 
प्राचीन यूग में पत्रों का साम्राज्य श्रारंभ न हुआ था । पेरि- 
कलोज्ञ जैसे याग्य पुरुष जहाँ एथेंस के नागरिकों का अपनी 
चच्छुता की शक्ति से माहिद कर उन्हें उचित मार्ग पर चलादे 


(६ ४ ) 

थे, वहाँ ऐसे भी कई एक दुष्ट पुरुष विद्यमान थे जो इसी शक्ति 
से जनता को हानि पहुँचाया करते थे । | 

सोलन ने राजकाये का समुचित रीति पर चल्नाने के 
लिये एथंस में लोकसभा का निर्माण किया था। लोक- 
सभा का मुख्य काये मुख्य शासक चुनना तथा राजकार्य को 
उचित विधि पर चल्लाने के लिये नियमें। के विषय में सस्मति 
देता था । राज्य के अधिकारों को बड़े बड़े व्याख्याता ज्ञोकस भा 
द्वारा प्रायः कुचलवा दिया करते थे। खारांश यह है कि 
डस युग में लोकसभा ही राजकाये में सीधे तार पर सब कुछ 
थी। यहाँ हमें यह बतला देना चाहिए कि लोकसभा के 
अधिकारों के संवंध में निम्नलिखित काये कह्टे जा सकते हैं-- 

( १ ) राजदूते को नियत करना | 

(२ ) विदेशी राष्ट्रों के संदेशों को सुनना । 

(३ ) युद्ध या शांति का निर्णय करना । 

(४ ) सेनाप्रतियों का नियत करना । 

( ५ ) सैनिकों की तनखाहें निश्चित करना | 

(६ ) विजित नगरों का प्रवंध श्रादि करना । 

( ७ ) नवीन देवताओं को उपासना के लिये मानना । 

( ८ ) वाम्मिक उत्सव करना | 

( &€ ) नागरिकों का अधिकार आदि देना । 

(१०) राष्ट्र के आय व्यय की देखना ( ३५ या ३६ दिन 
में एक बार ) | 


( ६ ) 

(११) मुद्रा निर्माण करता । 

(१२) कर लगाना । 

(१३) सड़कें, मकान, मंदिर, पुल आदि के बनाने सें 
अपनी सम्मति देना । 

(१४) विशेष विशेष संदिग्ध विपयें में न्यायालय विभाग 
का कार्य भी करना । 

सेल्लन ने लेक्सभा की शक्ति का ठीक मार्ग पर चलाने के. 
लिये 'अंवरंग सभा? का भी निर्माण किया था | अंतरंग सभा फे 
सभ्य प्राय: अच्छे अच्छे धनाढ्य तथा बड़े बड़े विद्वान होते थे । 
परंतु छिखनीज़ क॑ काल से यह बात बदल गई । अतरंग सभा 
इसकी अपेक्षा कि लोकसभा का अपने पीछे चतलाती, स्वयं ही 
इस पीछ चल्तने लगी । यह पहले लिखा जा चुका है कि एथरेंस 
में एक मुख्य शासक लेकसभा द्वारा चुना जाता था। इस 
मुख्य शासक का हम आगे चल्चकर प्रधान के नाम से लिखेंगे । 

एथ्रेंस में सिन्‍म भिन्न अभियेगों के निर्यीय के लिये भिन्न 
भिन्न न्यायालय थे । सबसे बड़े न्यायालय के ६००० सभ्य 

टे छोटे न्‍्यायाक्षयां में किसी के १०० सभ्य थे ते। 
किसी के १८००। पाठक स्वयं ही समझ सकते हैं कि 


एछ 


यायात्य मे इतने हतन सभ्य हों, वह कहाँ तक न्याय 


2 9 | ) घ् + 


कर सकता हैं। न्याय कोइ ऐसी चीज़ नहीं है जा बह 
सम्मति से प्राप्त दवा सके । इसने बड़े न्यायालय की जा 


न 


व्राइ्यां होती हैं, एवंस ने वे सब की सब सद्दी । 


( ७ ) 
प्रजासचात्मक राज्यवाली जाति में शासन की श्रपेत्षा 
खतंत्रता का प्रेम वेशक्त अधिक होता है। एथेंसवालों ने 
गा शिष्प में जो पूर्णता प्राप्त की थी, उसमें 
४ > पक 0! उत्तकी खतंत्रता ही काम कर रही थी । 
प्रजासत्तात्मक राज्य सें समरत जाति 
खर्ब॑ अपने आप सीधी शासक होती है। जातीय सभा 
द्वारा जनता ख्य॑ उपस्थित होकर अपने शाखन का कार्य 
स्वयं ही ऋरती है। परंतु यह वहों हो सकता है जहां 
राष्ट्र वहुत छोटा हो। बड़े बड़े राष्ट्रों में इस शासन-पद्धति 
को प्रचलित करना बहुत ही कठिन है । 
प्रजासत्तात्मक राज्य में एक दूष यह भी दे कि येग्य 
याग्य व्यक्ति प्रजा को अपनी डँगलियों पर नचातरे हुए उसकी 
सेपूर्ण शक्ति अपने हाथ में ले लेते हैं। इससे जा ह्वानि 
पहुँचती है, दह यूनान के इतिहाल से सर्वथा स्पष्ट है | 
थूसीडाइडीज़ ( पृपाप ०ए५४०७७ ) ने एक वार कहा था-- 


की आले!चनः 
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अर्धातू-- एथेंस सें प्रजासत्तात्मक राज्य ते नाम मात्र 

का था, वात्तव में वहाँ उसके नागरिकों सें से मुख्य नागरिकों 
का ही राज्य छा! । अत: प्रजासत्तात्मक राज्य को सफलता 
से चला सकने के लिये प्रजा का झ्राचार तथा विचार बहुत 


(८ ) 

डी उन्नत तथा हृढ़ धोना चाहिए। इसके विना यह संभव 
नहीं कि आदर्श शासन-पद्धति ( प्रजासत्तात्मक ) सफलता से 
चल सके । इसमें संदेह नहीं है कि प्रजासत्तात्मक शासन- 
पद्धति में नागरिकों की शासन-शक्ति उन्नत हो जाती है । 
उन्हें जातियां के नियमों तथा इतिह्दासों को देखना पड़ता 
है। उनके संकुचित विचार दूर हो जाते हैं। परंतु प्रश्न ते 

है दे कि शक्ति की मोहिनी मदिरा से उनकी रक्षा केसे 
की जाय? जनता में दल वन जाते हैं जिनमें राज्य-भक्ति 
के स्थान पर वेयक्तिक ईप्या द्वेप प्रव्ष हा उठते हैं। इसका 
परिणाम यह द्वाता है कि जनता के दलों के नेता जनता की 
अपनी वक्तृता या लेखन शक्ति से वशीभूत करके एक दूसरे 
का गला कटवाते हैं। यही कारण था कि एथेंस की उन्नति 
क्णिक रददी; और जब उसका अध:पतन प्रारंभ हुआ ते। फिर 
बद्द अपने आ्रापकाी न सभाल सका। प्रजासततात्मक राज्य 
फा आधारभूत समानता? का सिद्धांत है । प्रत्येक नागरिक. 
एक दूसरे के समान हैं, चाहे वह योग्य हा चाहे अयोग्य । 
इस समानता का ही यह परिणाम था कि जो व्यक्ति उन्हें 
दानिकर मालूम पड़ता था, उसे वे दिशत्याग” का दंड दे देते 
थे जिससे वह एथेंस का छाड़कर अन्यत्र कद्दों-वस जाता 
धघा। सारांश यह कि प्रजासतात्मक राज्य वद्दीं सफलता 
से चल सकता ह जहाँ राष्ट्र छोटा हो, इसके नागरिक 
आचार विचार में समुन्नत तथा दृढ़ हों, उनका जीवन 


है वोट 


सादगी से परिपूर्ण हो तथा उनमें समालेता- का सिंद्धति 
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काम कर रहा दो | दा आक हा 
आजहइहछ प्रजासतात्मक राज्य का चिह्म- यदि कऋ्दी सित्त 
सकदा है ते वह कंवल खिदजर्लेड सें। प्राय: अन्य सम्य 
शिकर देशों में प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य का 
तेनिधि-सचात्मक राज्य पल है। प्रतिनिधि-सत्तात्मक 
राज्य के भी सफलता से चल सकने के लिये जनता में विशेष 
विशेष गुणों की श्रावश्यकता होती है। प्रतिनिधि-पत्तात्मऋ 
राज्य की अनिच्छुक, शासन-भार से घबरानेवाली, उदासीन 
तथा आलस्य से परिपु्ण जनता में यह शासन-पद्धति समुचित 
विधि पर नहीं चल सकती । मिल्ल महाशय ने लिखा है 
कि कई जातियों का यह विचित्र खभ्ाव होता है कि वे शासकीं 
का अत्याचार चुपचाप सहन कर लेंगी, परंतु उसके विरुद्ध 
आवाज कभी न उठावेंगी। ऐसी जातियों में यदि यह 
शासन-पड़ति प्रचलित कर दी जाय ता यही परिणाम हागा 
कि दे अत्याचारी शासक को ही अपना शासक चुना करेंगी ! 
स्थानीय प्रेम या मतमतांतरों के प्रेम से परिपूर्ण संकुचित 
विचारवाल्ली जातियाँ भी ऐसी शौसन-पद्धति का अवलंवन करने 
के अयोग्य हैं; क्‍योंकि ऐसा करने पर भिन्न भिन्न दलों के मत- 
मतांतर संच्रधी रगड़ों का प्रवेश शासन में हे! जायगा जिससे 
एक दूसरे दल का घात किया जाना स्वाभाविक ।. कई 
जातियों में व्यक्तियों का दूसरों पर हुकूमत करने में ही आनंद 


( १० ) 
आ्राता हैं। ऐसी जातियों में जब प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य 
का स्थापन किया जाता है, तब हुकूमत करने के इच्छुक व्यक्ति 
अपने आझरापकी शासक के तौर पर चुनवा लेते हैं. तथा भ्रपने 
निचले भ्रधिकारियाों पर कठोरता का बाजार गरम कर देते हैं। 
सारांश यह दे कि चाहे प्रजासत्तात्मक राज्य हो चाहे प्रतिनिधि- 
सत्तात्मक्ष राज्य हा, जातीय आचार की श्रेष्ठ सभी में आब-, 
श्यक हे । इस बात का रहस्य तब विल्लक्ुल प्रत्यक्ष दो जाता 
हैँ जब कि हम भिन्न भिन्न सभ्य देशां की शासन-पद्धतियों 
का निरीक्षण करते हैं। अमेरिका तथा इँगलैंड की शासन- 
पद्धतियां का देखकर द्वी युराप की श्रन्य जातियों ने अपनी 
ग्रपनी शासन-पद्धतियाँ बनाई हैं। परंतु क्‍या कारण है 
कि सब देशों को शासन-पद्धतियाँ जिन जिन स्थानों 
पर एक दूसरे से मित्ता भी हैं, वहाँ पर भी कारये में एक 
दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं ९ इँगलैंड की मंत्रिसभा की रीति 
पर फरांसीसी मंत्रिसभा क्‍यों न सफलता से काम कर सकी ? 
इसी लिये कि दाने जातियां का आचार-व्यवहार भिन्न भिन्न 
है। यहाँ पर यह न भूलना चाहिए कि जातीय आचार - 
व्यवहार के सहब्ृश देश की मागालिक, प्राकृतिक तथा राज- 


सकी, अन्य देशों में नहों। चह केवल इसी लिये कि वह 
पावतीय प्रदेश है, उसके राष्ट्रसंचटन के राष्ट्र छाटे छोटे है ! 


यो| 


६. 00) 

इंगलेंड तथा अमेरिका सें न्‍्यायात्षय विभागां को जो 
प्रधानता प्राप्त है, वह अन्य युरोपीय देशों सें नहों है; क्योंकि 
इंगलेंड तथा अमेरिका को शत्रुओं से इतना डर नहीं है जितना: 
युरापीय महाद्वीप कं सिन्न भिन्न राष्ट्रों को है & । 

प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य में शासन प्रजा के ही द्वाथ 
में दादा है, परंतु कुछ एक*«प्रतिनिधियों द्वारा, न कि प्रत्यक्ष । 
इससे जहाँ लाभ हैं, वहाँ हानियाँ भी हैं। जनता में सब 
भेई खाब व्यक्ति उन्नत विचार तथा आचार के ते होते ही नहीं 
हैं। शासन का छार्य इतना खहज नहीं है कि उसे सभा 
ऋर सके! । इस दशा में जनता फे योग्य योग्य व्यक्तियों 
को शासन का भार दे देना ल्ञाभदायक ही प्रतीत होता है । 
इसमें संदेह नहीं हैं कि एकसत्तात्मक राज्य की अपेक्षा प्रति- 
निधि-सत्तात्मक राज्य बहुत ही अधिऋ उत्तम है। एकसत्ता- 
त्मक राज्य ते! तभी कोई जाति प्रचलित कर सकती दै जब कि 
वद्द शासन के छाये का सब से शअ्रधिझ सहज समझती हो । 

राष्ट्र का तात्पर्य तथा स्वरूप 

लोकतंत्र राज्य तथा प्रतिनिधि-तंत्र राज्य के सेद के सच्दश 
ही राष्ट्र फे खरूप तथा दात्पय का ज्ञान भी बहुत ही महत्त्व 
पूर्ण है । करास, जमना, इंगलेंड एथक एधक्‌ एक राष्ट्र हे, राष्ट्र 
की रक्षा कश्ता मनुष्य का कत्तव्य है, राष्ट्र ही राजा का निर्वा- 
चन करता है, ध्रराजकता से राष्ट्र नष्ट हा जाता है, इत्यादि 








जि जयीड व्कुल्डटशपाईएट (00टाजरा।, 0॥०9 )९ 
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अनेक वाक्य हैं जे कि राष्ट्र के खरूप के साथ संबद्ध हैं। 
राजनीति शास्र में राष्ट्र के तात्पर्य तथा स्वरूप को मुख्य स्थान 
दिया गया है। भ्त्येक प्रकरण तथा सिद्धांत किसी ले किसी 
अंश में इससे जुड़ा हुआ हे। 

अँगरेजी भाषा में राष्ट्र के स्थान पर स्टेट शब्द प्रचलित है । 
स्टेट शब्द का व्यवहार अनेक अर्थो' में होता है। खतंत्र 
रियासतों को राष्ट्र नाम से पुकारा जाता है। प्रदेश या जन- 
पद, जनसंख्या, एकता तथा संघटन इन चार अर्थ" में -राष्ट्र 
शब्द का व्यवद्दार साधारणतया किया जाता है# | ह 

महाशय बुड़ो विस्सन का विचार है--'“किसी एक जन-. 
पद में रहनेवाले जनसमूह का नाम राष्ट्र है जे व्यवस्था तथा 
शांति फे लिये संघटित द्वो?”| | थियोडोर बूल्मे का मत है कि 
राष्ट्र नियमों के द्वारा संघटित जनसमाज का नाम है जो प्रपने 
अंग कं द्वारा एक विशेष भूमिभाग तक शासन करता हो । 
महाशय हालड राष्ट्र सं उस जन-समूह का ग्रहण करते 
हे जा किसी एक जनपद में रहता हो ओऔर बहु सम्मति के 
द्वारा राज्यकाय्य चलाता हा$। प्रसिद्ध जर्मन राजनीतिज्ञ 


तंत्र तथा स्टेट शब्द का श्रथ तथा तात्पर्य एक ही है। देस्वा 
सागरीग्रचारिणों पत्रिका, साग २ शक १ ॥ 
| बड़ों विक्‍्सन-ह्री स्टेट । 
+ टी० बूल्जे--परालिटिकत् सायंस। 
् 
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9 ईं० हार्लेड--एलीमेंट स श्राफ्‌ जरिसप्रडेस । 
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ब्लुंटश्छी राष्ट्र को सजीव मानता है और यही कारण है-किः 
वह राष्ट्र को मनुष्य-समाज का विराट रूप समझता है#। 
सारांश यह है कि युरोप के राजनीतिज्ञों के अनुसार राष्ट्र 
शब्द प्रत्यक्ष रूप से ऐसे मनुष्य-समूह का बाघक है जिसका 
प्रत्येक सनका राज्य-नियम-रूपी सूत सें पिरोया गया हो । 
राष्ट्र, समाज, राज्य तथा जाति में भेद 

समाज, राज्य तथा जाति से राष्ट्र का क्या भेद है, इसकी 
स्पष्ट करने से राष्ट्र का तात्पय्ये तथा खरूप बहुत ही अधिक 
स्पष्ट हो सकता है | 

पूर्व में लिखा जा चुका है कि राष्ट्र का संबंध भूमिभाग से 
है। विना भूमि या प्रदेश के कोई संघटित-समाज राष्ट्र नहीं: 
बन सकता | समाज में यह बात आवश्यक नहीं है। मनुष्यों 
के समूह के साथ ही समाज शब्द का घनिष्ठ संबंध है। 
मनुष्य-ससूद्द संघटित हो चाहे असंघटित, वह समाज शब्द 
से पुकारा जा सकता है। मनुष्य-समाज के अध्ययन का तात्पय 
उसके धार्मिक, व्यावहारिक, चरित्र तथा शिक्षा विषयक कारय्याँ 
के प्रध्ययन से है। भूमि या प्रदेश के साथ समाज शब्द 
का कुछ भी संबंध नहीं है । 

राष्ट्र का समाज के सददश ही राज्य से भी भेद है। राष्ट्र 
शब्द का क्षेत्र राज्य शब्द के चेत्र से बहुत ही अधिक विस्तृत 


हैं। राज्य शब्द का तात्पय्ये उस सनुष्य-समूह से है जिसके 





ई बलु टश्ली-दि थियारी आफ दि स्टेट । 
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हाथ में कुछ समय के लिये राष्ट्र की राजनीतिक शक्ति होती 
है। कभी कभी एक व्यक्ति के लिये भी राज्य शब्द का व्यव- 
हार होता है । वस्तुतः राज्य राष्ट्र का द्वी एक अंग है। प्रति- 
निधि-तंत्र राज्यों में राष्ट्र की राजनीतिक इच्छाओं के! काय्ये रूप 
में परिणत करना ही राज्य का मुख्य काम समझा जाता है । 

जाति के साथ भी राष्ट्र का भेद है। जाति शब्द किसी पूर्व- 
वर्ती संघटन का सूचित करता है, चाहे वह संघटन भाषा संबंधी 
है। और चाद्दे वंश संवंधी दे। | राष्ट्र में ये दोनों बातें लुप्त हैं । 
ग्रास्ट्रिया-हँस्रो एक राष्ट्र था, यद्यपि उसमें श्रभेक जातियों का 
निवास था। वहुधा जाति शब्द राष्ट्र श्रथे का सूचित करने 
लगता है। फ्रांसीसी जाति तथा राष्ट्र श्रतिशय विभिन्न श्रथ 
नहीं सूचित करते | इसका मुख्य कारण यही है कि चिरकाल 
से एक ही राष्ट्र में रहते हुए भिन्न भिन्न जातियों ने अपना एुराना 
भेद भुला दिया और अपने आपकी एक ही जाति में परिणत 
किया। पुराने जमाने में सी राष्ट्र तथा जाति का भेद बहुद 
प्रत्यक्ष नहीं था । राम तथा स्पार्टो में जञातीयता के साथ दी 
राजनीतिक्त अधिकारों का संबंध था। एक विशेष जाति के 
ले हो राजनीतिक अधिकारों के श्रधिकारी समझे जाते थे । 
एक जाति के ल्ागां के संच से ही राष्ट्र चनता था और 


नल्ज्ज्े ग्ग 
ध्थ्थथः 


टू तथा जाति में कुछ भी मंद नहीं मालम पड़ता था । 
म्राज़कल जनता का क्ुकाव इसी आर है कि एक ही राष्ट्र 
वाली भिन्न भिन्न जातियाँ क्रांसीसियां के सद्श ही 


( ६५) 


एक जाति में परिणत हो जाय। अमेरिका सें. यही बाद हे 
रही है! आयलैंड वधा इटली इसी ओर पगण बढ़ा रहे हें; 
और खसय झावेगा जब कि भारतवासी सी अपने पुराने जातीय 
भेदें को भुलाकर एक ही राष्ट्र में परिणत हो जायेगे । 
ख्रादश्श राष्ट्र 

भिन्न भिन्न जातियाँ अपने पुर!ने सेदों का भुलाकर एक ही 
राष्ट्र में परिणव होती जाती हैं। क्या कोई समर्य आ सकता 
है जब सिन्न भिन्न राष्ट्र अपने सेदें का भुलाकर एक ही राष्ट्र में 
परिणत हो जाये, 'वसुधैव कुट्ुंबकम”” अर्थात्‌ विश्व में रहने- 
वाले संपूर्ण प्राणी एक ही कुट्टुंच के सम्य हैं, यह भाव संपूरो 
राष्ट्रों में प्रचलित हो जाय और समय उनकी एक ही विश्व- 
राष्ट्र में परिणद कर दे ९ 

संसार का एक ही राज्य में परिणत करके संघटित करने 
का यत्न आज से पूर्व वहुत लोगों ने किया था। इतिहास सें 
सिकंदर, नेपालियन तथा चंद्रगुप्त के नाम अतिशय प्रसिद्ध 
हैं। किंवदंतियाँ तथा याथाएं दक्ष, सांघाता, रघु, राम तथा 
युधिप्टिर आदि महापुरुषों को भी इसी विषय में महत्त्व दे रही 


ड़ 
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हूं। रास का रामर साम्राज्य स्थापित ऋरना भी किसी 
से छिपा नहीं है। आजकल ऑअरगरेजों का भी यही उद्देश्य 
मालुस पड़ता है | 

ठुःख जा है वह यही है कि पुराने जसाने से लेकर अब 
तक किसी ऐतिहासिक पुरुष अछदा जाति से श्राठभाव को 
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सामसे रखकर यह काम नहीं किया। सातम्राज्यवाद तथए 
कोर्ति की लोलुपता ही इस ढंग के यत्न का झुख्य फारण रही | 
इस साम्राज्यवाद के मद में अंग्रेज एशिया की पराधीन 
जातियां के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, वह किसी से 
छिपा नद्दीं है। 

परंतु डचित ते यही है कि संसार का एक कुठुंब समभू- 
कर एक विश्वव्यापो आदश राष्ट्र स्थापित किया जाय और जहाँ 
तक हा सके, किसी वर्याक्त तथा राष्ट्र की खतंत्रता का अप- 
दरण न क्रिया जाय | 

शक्ति संविभाग 

राजनीति विज्ञान के पिता मांटस्क्यू ( १/09680णां४० ) 
का कथन है---' यदि नियामक तथा शासक शक्ति किसी 
एक व्यक्ति या समूह के पास इकट्टी द्वो 

ते जाति की खतंत्रता का नाश होना 

स्वाभाविक हो है, क्‍योंकि जाति का इस बात का सदा 
भय बना रहेगा कि राजा या राष्ट्रसभा स्वेच्छाचारी नियम 
चनाकर स्वच्छंदता से उनका प्रयोग करेगी। इसी प्रकार 
न्याय संबंधी शक्ति का नियामक तथा शासन शक्ति से सर्वधा 
प्रथक न कर दिया जाय; तथा यदि उसे नियामक शक्ति का 
लद्दायक चना दिया जाय ता जे नियम चनानेवाला हागा, वद्दी 
न्यायाधंश नी दो जायगा । इसका परिणाम यद्द होगा कि 
जाति ऊं व्यक्तियां का जान माल एक मात्र न्यायाधीशों के द्वाथ 


मांव्स्क्यू 
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में चला जायगा: और यदि कहीं न्याय संबंधिनी शक्ति को 
शासकी के हो हाथ में दे दिया जाय, तब तो श्रत्याचार 
का होना आवश्यक हो है; क्‍्यांकि जे किसी व्यक्ति पर 
अपराध लगानेवाला होगा, वहो उस व्यक्ति के अपराघ का 
निर्णय करनेवाला भी होगा |? 

मांटसक्यू के सच्श ही ब्छुंटट्छी ने लिखा है-- किसी के 
हाथ में अत्यंत अ्रधिक शक्ति दे देना राष्ट्र के लिये 
भयानक होता है। यदि ऊपर लिखों 
तीनों शक्तियाँ प्थक्‌ प्रथक व्यक्तियों 
तथा समुदायों के हाथ में दे दी जाय ते इससे राष्ट्र में जहाँ 
किसी की शक्ति अधिक नहीं होने पाती, वहाँ कार्य भी 
समुचित रीति पर चक्तता है। एक ही व्यक्ति या समुदाय 
तीनों कार्यों का इस योग्यता से संपादन नहीं कर सकता 
जैसा कि वह केवल एक ही काये कर सकता है। पर- 
मात्मा ने शरीर में आँखें देखने के लिये, कान सुनने फे लिये 
तथा हाथ काम करने के लिये दिए हैं। जब परमात्मा ने 
शरीर के कार्य को उचित ढंग पर चलाने के लिये भिन्न भिन्न 
इंद्रियाँ दी हैं, तव राष्ट्र रूपी शरीर का कार्य भी अच्छी तरह 
से चलाने के लिये शक्ति-संविभाग” के सिद्धांत का ही अब- 
लेंचन करना ठीक सालूम पड़ता हेऋ |?! 
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अठारहवी सदी के छेखकों ने उपरिलिखित शक्ति-संविभाग 
फे सिद्धांत के एक सार्वभोम ज्रेकालिक तत्त्व समान लिया | 
अमेरिका में जनतंत्र शासन-पद्धति का 
अझवलंवन करते समय इसी सिद्धांत की 
यथास्रामथ्ये काम में ल्ञाने का यत्न किया 
गया । १७८० की सैसाचूसट्‌ की शासल-पद्धति की धाराओं 
में लिखा है--“इप्त राष्ट्र के राज्य में नियामक विभाग शासक 
तथा निर्णायक विभाग की, शासक विभाग नियामक वधा 
निर्णायक विभाग की, और निर्णायक विभाग नियामक 
तथा शासक विभाग को शक्ति की काम में न ला सकेगा। 
सारांश यह है कि यहाँ राज-नियमें का राज्य द्वोगा, 
न कि व्यक्तियां का?। १७८७ की राष्ट्र संघटन की 
शसन-पद्धति सें भी इसी सिद्धांत का प्रयाग किया गया है। 
मिल्टन सेडीसन तथा भरे का कथन दै-- शासक, नियामक 
तथा निर्णायक शक्तियों का एक द्वी व्यक्ति या संघ के ह्वाथ में 
देना, चाददे बह निर्वाचित, नियुक्त या वंशागत हैं।, स्वेच्छाचार 
तथा निरंकुश शासन का एक ज्वलंत उदाहरण है ।?? यहद्द होते 
हुए भी सन्‌ १७७६ तथा १७७७ की राष्ट्रीय शासन-पद्धतियों में 
तथा १७८७ के राष्ट्र सेघटन की शासन-पद्धति में शक्ति-संवि- 
भाग-सिद्धांत का प्रयोग पूण्ठ रूप से तर किया जा सका । 
इसा से यह स्पष्ट हैं क्षि शाक्त-संविभाग सिद्धांत चेकालिक सत्य 
'नहा है। श्रसल बात ता यह है कि ती्ने ही शक्तियाँ एक 


शब्कि-सेविभाग सिद्धांत 
की विफटता 


न्न 
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दूसरी पर निर्भर हैं। निर्णायक्ष विभाग नियामक-विभाग द्वारा 
पास किए गए कानूनों के अनुसार ही निेय करने के कारण 
उप्त पर पूर्णदया निर्मर है; और इसी प्रकार शासक विभाग 
नियासक विभाग के कानूनों का अवल्ंबन करने के कारण 
सर्वधा खतंद्र नहीं कह्दा जा सकता । यदि शासक विभाग 
तथा निर्णायक विभाग नियामक विभाग के कानूनों फो न माने 
ते। नियामक विभाग क्‍या कर सकता है ? सारांश यह है कि 
तीनों ही शक्तियाँ तथा तीमों ही विभाग एक दूसरे पर निर्भर 
हैँ श्लर एक दूसरे को स्वेच्छाचारी होने से रोकते हैं । 

प्रमेरिका के सहश ही फ्रांस ने भी यही सिद्धांत अनुभव 
किया | सन्‌ १७८८ में उसने शक्ति-संविभाग-सिद्धांत का पूरी 
तरह से अवलंबन करना चाहा, परंतु वह सफल न हुआ | 

उन्नोसवीं सदी सें शक्ति-संविभाग-सिद्धांतव का महत्त्व बहुत 
ही घट गया | इँगलेंड ने यह सिद्ध कर दिया कि इस सिद्धांत 
के विपरीत शासन-पद्धति होते हुए भी 
राज-का््ये उत्तम विधि पर चल सकता 
है और व्यक्तियों की खतंत्रता सुरक्तित 
रह सकती है। इँगलेंड में सचिव मंडल के हाथ सें ही एक 
प्रकार से राष्ट्र की शासक तथा नियासक शक्ति है । यह होते 
हुए भी वहाँ जनता की खतंत्रता पूरे तौर -पर--खुरक्षित 

गलेंड फे सहश ही फ्रांस तथा इटली में भी शक्ति-संविभाग: 

का सिद्धांत फाये रूप में नहों लायी जांता।] ऋांसं, में नियासक 


शक्तिसंविभाग-सिद्धांत 
का प्रयोग 
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विभाग द्वारा प्रधान चुना जाता है। वस्तुत: उसका सचिव- 
मंडल ही जनता का प्रतिनिधि है और राष्ट्र का प्रत्येक प्रकार 
का कार्य चलाता है। इटली में दलों के सहारे राजा ही राष्ट्र 
का घुरा घुमाता है। लड़ाई से पहले जर्मनी में शक्तियों का 
संविभाग न था | प्रशिया के राजा के रूप में वित्नियम केसर 
की शक्ति श्रपरिमित थी | अमेरिका में प्रधान नियासक सभाओं 
क द्वारा पास किए गए प्रस्तावों को रद कर सकता है । अपनी 
सचनाश्रों फे द्वारा वह बहुधा नियासक सभा में नए नए नियम 
भी पास करा लेता है। इसी के सहृश अमेरिका की निया- 
मक सभा शासक शक्ति का प्रयाग भी करती है । शासकों की 
नियुक्ति तथा परराष्ट्रीय-संधियों की स्वोकृति क॑ द्वारा अमेरिकन 
सेनेट एक प्रकार से शासक शक्ति को प्रयाग में लाती है। 
ध्रमेरिकन न्यायाधीशों का निर्वाचन शासकों के द्वारा होता है 
और वह नियामक सभाओं के द्वारा पास छ्विए गए नियमों को 
शासन-पद्धति की धाराश्रों के प्रतिकूल ठहराकर निरथेक बना 
सकते दे। सारांश यद्द दै कि श्रर्वाचीन राष्ट्रों में शक्ति- 

संविभाग-सिद्धांत का महत्त्व वहुत कुछ हप्त दा गया है । 
शासन-पद्धति के निर्माण काल में प्राय: इस बात का ध्यान 
खा जाता है कि नियामक, शासक तथा निर्णायक तीनों 
- .. शक्तियाँ किसी एक को अंतिम सीमा तक 


न बदन दे ओर एक दसरे की शक्ति को 
अपना श्रपना सीमाआ मे बाँच रखे। यही कारण है कि ईैगलंड 
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(२१) 
में मुख्य न्यायाधीश शासक समिति द्वारा चुना जाता है; परंतु 
चही चुने जाने के अनंत्तर अपने चुनलेचाले अधिकारियों पर 
अपना सिणेय दे सकता है। वहाँ न्यायाधीश का पदच्युत 
करना नियामक सभा के हाथ में है। यह अतिशय उत्तस 
प्रबंध ईँगलैंड सें ही संभव है, क्योंकि ईंगलेंड को भयानक युद्धों 
की दिन रात चिंता नहीं करती पड़ती । युराोप की अन्य 
जातियाँ इस प्रकार न्यायाधीश की शक्ति का महत्त्व देने में 
असमथे हैं | इसका कारण यह है कि उन्हें दिन रात अपने 
आपको शत्रु से बचाने की द्वी चिता रहती है। युराप की प्रायः 
सभी जातियों में शासक्र-स्याय-समिति! की विधि प्रचलित है | 
इस समिति का संबंध जहाँ विशेषदः शासकों से है, वहाँ वह 
शासकों का शासन के ही रूप में निशेय करती है। युरोप के 
देशों के शासक निर्भयता से अपना कार्य किया करते हैं, क्‍योंकि 
उन्हें इस दात का निश्चय होता है कि उनकी अपनी समिति 
समय पर उप्तकी रक्षा करेगी । चूँकि अ्रमेरिका की स्थिति भी 
इंगलैंड के ही सदृश है, अतः वहाँ सी सुख्य न्यायालय शासन- 
पद्धति के विरद्ध, राजनियमों का ठद्रा सकता हैं तथा उनकी 
काये में लाने से रोक सकता है। जातीय सभा की किसी 
नियम-घारा से यदि कोई राजनियम टक्कर खाता हे। ते मुख्य 
न्यायालय उसे राजनियम ही नहीं समझता । 

ईंगलैंड में संत्रिससभा की उपससिति के सभ्य नियामक सभा 
के सभ्य भी होते हूँ तथा वे निथमनिर्माण पर पर्याप्त प्रभाव भी 


(हू ) 
डालते हैं। परंतु अमेरिका सें यह वात नहीं है | वहाँ की शासन- 
पद्धति के निर्माता शासकों के हाथ में परिमित शक्ति ही रखना 
चाहते थे; इसी लिये उन्होंने अमेरिका के प्रधान तथा उसकी 
मंत्रिसभा के जातीय सभा में बैठने से रोक दिया । प्रधान 
की शक्ति को जहाँ राष्ट्रसभा के ड्ारा उन्हेंने बहुत कुछ परिभित 
कर दिया है, वहाँ उसकी प्रधानता का काल भी बहुत दही थोड़ा 
रखा है। इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि इईँगलेंड तथा असेरिका की 
शासन-पद्धतियाँ एक दूसरी से सर्वधा भिन्न हैं। इसमें संदेह भी 
नहीं द॑ कि दोनों हो देशों में नियम बनाते समय छोटी छेदी 
बातें तक का ध्यान रख लिया जाता है जिसमें शासकों की 
जहा अपनी बुद्धि से बहुत काम नहीं लेना पड़ता, वहाँ वे लोग 
सखेच्छाचारी भी नहों हे सकते । परंतु फ्रांस तथा इटली में 
यह बात नहीं है । वहाँ सोटे सेटे नियम वना दिए जाते हैं; 
ग्रौर छोटे छोटे मामलों में शासका का अपनी चुद्धि से दी 
काम लेना पड़ता दे। इससे उनका कुछ कुछ स्रेच्छाचारी हे! 
जाना स्वाभाविक ही है। 
आाजकत्त प्राय: नियामक सभाओं के खसखिापन्न तथा 
अम्धापन्न' दे। भेद किए जाते हैं । इँगलेड की पालिमेंट ( राजा + 
ला सभा+ प्रतिनिधि सभा ) स्वापन्न नियामक सभा का 
उदाहरण है, क्योंकि इसकी नियामक शक्ति किसी नियम द्वारा 
प्रतियद्ध नहीं है | परंतु सेसार के अन्य सभ्य देशों की निया- 
मऊ सभा को यह दशा नहीं है। अगरेजी उपनिवेशों की निया- 


(०३) 


सक सभाएं अस्वापन्न फहो जा सकती हैं, क्योंकि उनकी निया- 
मक शक्ति इईँगलैंड की पालिमेंट द्वारा प्रतिबद्ध होती है। 
अमेरिका में भी नियामक सभा शासन-पद्धति संबंधी नियमों 
की धाराओं के परिवर्तत करने में जनता की ओर से कुछ 
परतंत्र है । जनता ने मुख्य न्यायाधीशों का यह शक्ति दे दी है 
कि वे यह वतावें कि अमुक अम्ुक राजनियस शासन-पद्धति के 
विपरीत ते नहीं हैं। यदि विपरीत हैं तो उनके स्वीकृत करने 
में नियासक सभा स्वापन्न नहीं है। कई एक विद्वान शासन- 
पद्धति के संबंध में प्राय: 'शिथिल या अशिथिल' शब्द भी 
व्यवहृत करते हैं। आंग्ल शासन-पद्धति शिथिल कही जाती 
है, क्‍योंकि उसके द्वारा शासन-पद्धति के आ्राधघारभूत नियमों 
का भी डसी शीघ्रता से परिवर्तन किया जा सकता है जेसे 
तुच्छ तुच्छ नियमों का। परंतु अमेरिकन शासन-पद्धति 
अशिधिल कहां जाती है, क्‍योंकि वहाँ किसो प्रकार का 
शासन-पद्धति संबंधी सुधार जातीय सभा के देो-तिदाई सभ्यों 
की स्वोकृत्ति के बिना नहों किया जा सकता; और जातोय 
सभा में खोकृत हो जाने पर भी जब तक तीन-चौथाई 
राष्ट्र उस सुधार को न सखीकार कर ले, तव तक वह काम 
में नहों लाया जा संकवा। ख्िट्जलैंड में शासन-पद्धति 
संबंधी सुधार के लिये आवश्यक रूप से जनसस्मति लेनी 
पड़ती है । जमेनी में भी जातोय सभा के ६ सभ्यों को 
स्वोक्ृति की आवश्यकता पड़ती है । 
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नियामक जनसस्मति विधि 

यह पूर्व द्वी लिखा जा चुका है कि प्रतिनिधियों के निर्वा- 
चन से भी लोकतंत्र शासन-पद्धति का सिद्धांत सुरक्षित नहीं 
रह सकता। जनता में श्रेणी संघ का उपद्रव बहुत कुछ 
प्रतिनिधि दंत्र शासन-पद्धति तथा निर्वाचन के विशेष विशेष 
नियमों का ही परिणाम है । | 

लोकतंत्र शासन-पद्धति उसी समय पूणे समझी जा सकती 
है जब कि जनता निर्वाचन-नियम-निर्माण में पूरे सार पर भाग 
ले सके। खिट्जलेंड में अब तक कई राष्ट्रों में प्रत्यक्ष तौर 
पर तियम निर्माण होता दै। छोटे छोटे राष्ट्रों में नगरों की 
जनता स्वयं उपस्थित द्वाकर कानून पास करतो है। वहाँ 
प्रतिनिधियों का सहारा नहों लिया जाता | 

तार तथा पत्र-प्रेपण के प्रचार से इस जमाने में फिर से 
प्रतिनिधि-तंत्र-शासन-शैली को लेकतंत्र-शासन-पद्धति के अलु- 
सार बनाने का यत्र किया गया है। इस उद्देश्य की पूति के 
लिये नियामक्त जनसम्मति का सहारा लिया गया है। नियासक 
समा सें पेश किए गए प्रस्तावों का संपूर्ण निवांचऋ मंडल के 
पास भेज दिया जाता है। वे लोग हाँ यान में अ्रपनी 
सम्मति दे देते हैं। यदि प्रस्ताव के विरुद्ध बहुपन्न छुआ 
ता वद्द प्रस्ताव राजनियम नहीं वनतवा। स्विट्जलेंड में 
शासन-पद्धति संचंची धाराओं के सामलें से जनसम्मति लेना 
आवश्यक है। नियत संख्या क॑ हस्ताक्षर कराकर वहाँ जनता 


( रे५ ) 


नियामक सभाओं में अपनी ओर से नए नए प्रस्ताव भी उप- 
स्थित करतो है। १८७४ से १८८६ तक स्विट्जले ड में भिन्न सिन्न 
प्रस्तावों पर ३८ बार नियासक जनसमस्मति ली गई थी । 
आजकल अमेरिका की कई रियासत्तों में भी इसका प्रचार 
है | दृष्टंत खरूप न्यू ईँगलेंड नामक अमेरिकन राष्ट्र में अब तक 
नागरिक समिति ही राष्ट्रीय नियम बनातो है। शासन-पद्धति 
संबंधी धाराओं के परिवतंन के मामले में बहुत से राष्ट्रों में नियामक 
जनसम्मति का अवलंबन किया गया है। श्रवाचीन जर्सनी तथा 
झूस दे। इसके विशेष रूप से भक्त हैं। राजनीतिज्ञों का अनुमान 
है कि सभी राष्ट्रों में बधासंभव इसका श्रवलंवन किया जायगा । 
शासक दिभाग 
शासक विधाय का कास नियासक विभाग द्वारा खीकृत 
राजनियर्मा का प्रचलित करना है। कभी कभी शासक 
विभाग से प्रधान तथा उसके सहकारी 
वर्गो' का भी तात्पये लिया जाता है। 
नियामक तथा शासक विभाग का मुख्य भेद यह हे कि निया- 
म्कों की संख्या अधिक होती है शोर सुख्य शासकों ही संख्या 
प्रहुत ही थाड़ी होती है। यह इसी लिये कि शासन 
का काम तत्र तक सुगमता से नहीं चल सकता जब तक कि 
उद्देश्य एक न हों और राष्ट्र की इच्छाओं का एक दम काये 
में परिणत करने की सामथ्य न हो । ये दोनों बातें इस वात 
'के लिये बाध्य करती हैं कि शासकों की संख्या अधिक न हा । 


शन्फि-संचय 


( २६ ) 


अमेरिका में राष्ट्र का मुख्य शासक प्रधान है । ईँगलेंड में 
सचिव-मंडल को दी राष्ट्र का मुख्य शासक कहा जा सकता 
है । स्विट्जरलैंड में सात सभ्यों की शासक समिति ही शाखक 
का काम करती है । 

भिन्न भिन्न राष्ट्रों में मुख्य शासकों के नियत करने के भिन्न 
भिन्न ढंग हैं । कई ऐसे राष्ट्र भी हैं जहाँ मुख्य शासक वंशागत 
होते हैं। परंतु आजकल सभ्य राष्ट्र 
वंशागत शासकों के पक्त में नहीं हैं। 
थुराप में जहाँ कहीं चंशागत सम्राट_ बचे हुए हैं, वहाँ उनकी 
शक्ति कुछ भी नहीं है । ईँगलेंड, इटली, हंग्नो तथा बेलजियम 
के राजाओं के द्वाथ में वहुत कम राजनीतिक शक्ति है । 

वंशागत राजाओं तथा सम्राटों के सददश ही बहुत से राष्ट्रों में 
मुख्य शासक जनता द्वारा चुना जाता है । अमेरिका में जनता ही 
प्रधान का चुनती दे | यही बात फरांसीसी प्रधान तथा स्विस 
शासक समिति क॑ संचंध में है । इँगलैंड श्रपने अधीन देशों तथा 
उपनिधेशां क॑ लिये मुख्य शासक का निर्वाचन स्वयं ही करता है । 

प्रधान तथा मुख्य शासकी की शक्ति सब राष्ट्रों में एक सदृश 
नहीं दैं। लड़ाई से पहले रूस तथा जर्मनी के सम्राट की शक्ति 


मुख्य शासकों की नियुक्ति 


अपरिमित थी श्रार ईँगलैंड के सम्राट 
की शक्ति कुछ भी नहों थी । श्रमेरिका 
ु का प्रधान अति शक्तिशाली है । इसके 
त॒ फ्रांस के प्रधान की शक्ति बहुत ही थोड़ी है । 


प्रादाननंत्र तथा सचिव- 
तंत्न शासन-पद्धनि 


/ 


थ्रिप 


| 3 


ग 


५. ७) 
आजक्नलल राजनीति शाल्र के लेखक शासत-पद्धतियां को 
प्रधानतंत्र तथा सचिवतंत्र इन दे सेदों में: विभक्त करते 
हैं। प्राय: यह देखने में प्राता है कि सचिवतंत्र शासनपद्धति- 
वाले देशों में मुख्य शासक की शक्ति कुछ भी नहीं होती । 


9.4. जा 
््ज् 


इँगलेंड का सम्राद्‌ ओर फ्रॉस का प्रधान इसकी ज्वलंत डदा- 
हरण हैं। इसके विपरीत प्रधानतंत्र शासन-पद्धतिवाले राष्ट्रों 
में प्रधात वथा राजा की शक्ति अपरिमित होती है | श्रमेरिका 
में यही बात है । लड़ाई से पहले प्रशिया के सम्राट्‌ की शक्ति 
बहुत ही ज्यादा थी | 

निदाचन तथा नियुक्ति को सामने रखते हुए यह कहा 
जा सकता है कि अनेरिका का प्रधान नियासक विभाग के 
द्वारा नहीं चुना जाता और बहुत ही अधिक शक्तिसंपन्न है । 
देपारापण ( [000००!॥०७४६ ) के द्वारा यही नियासक 
विभाग अमेरिकन प्रधान को! राज-शक्ति से च्युत कर सकता 
हैं। सीनेट का संधि तथा नियुक्ति का अधिकार है, 
परंतु प्रायः सीनेट प्रधान के श्रतुसार द्वी कास करता है. 
अमेरिका का नियासक विशसाग प्रधान की भिन्न भिन्न राज- 
नोतिक काय्ये करने के लिये बाध्य नहीं कर सकता | 
अमेरिकन सबचिवों को प्रधान ही सीनेट_ के सहद्दारे नियुक्त 


बे 


३१% 


करता है श्र स्वेच्छाइुसार उनकी पदच्युत कर सकता 


हैं। नियासक विभाग इस मामले में कुछ भी हस्तक्षेप 
नहीं कर सकता। 


( रे८ ) 

इँगलैंड में राजा ही महामंत्री के। विजयी दल में से चुनता- 
है। चुने जाने के बाद महामंत्री अपना सचिव-मंडल बचाता 
है जे। एक ओर राष्ट्र का शासन करता है और दूसरी ओर 
नियामक विभाग को 'वश में करके भिन्न मिन्न राज्यन्तियम 
पाल करता है। आग्ल-सचिव-मंडल की शक्ति तभी तक अपरि- 
मित है जब तक नियामक विभाग उसके साथ है। जहाँ 
नियामक विभाग ने उसका साथ छोड़ा कि उसको अपना 
काय्ये छोड़ देना पड़ता है। इँगलेंड में राजा की शक्ति 
कुछ भी नहीं है । 

पूर्व में ही लिखा जा चुका है कि शासक विभाग से 
तात्पर्य भुख्य शासक से है। मुख्य शालक राजशरक्त्तियों 
का राष्ट्र में प्रचार करने के लिये बहुत 
से राज्यसेवक्कों के। नियुक्त करता हैं। 
भिन्न भिन्न विभागों के राज्यसेवर्कों के निरीक्षण तथा कारये- 
निर्देश के लिये भिन्न भिन्‍न योग्य व्यक्ति मंन्नो-पद पर नियुक्त 
किए जाते हैं । 


राज्यसेबक 


इंगलेंड के राज्यसेवर्कों की संख्या लगभग ८०००० हैं । 

इन लोगों के पद स्थिर है। इनके ऊपर के मुख्य शासक 
हो समय समय पर ददलते रहते ई । दर्शत स्वरूप इईँगतेंड में 
अतरंग सचित्र ( ॥070 $8००'८४०७ ) के दे सद्दायक मंत्री 
हाते हे । एक स्थिर और दूसरा अस्थिर | स्थिर सद्दायक 
पी झपने पद पर ज्यों का स्थों बना रहता है। परंतु अस्थिर 


<&॥|९ 
<॥९ 


;् 


स्त्रा 


( रच ) 
'सहायक मंत्रो सचिव-संडल के बदलते ही इस्तीफा दे देता है । 
यहो वात अन्य मुख्य सुख्य विभागों के संबंध में है। 


असेरिक्षा में राज्यसेवकों फी नियुक्ति तथा पदच्युतिः 
के मामले में चिरकाल से विचार हो रहा है। वहाँ वहुत हो 


घोड़े आदमी स्थिर राज्यसेवक हेंगे। लगभग चार वर्षों के 
लिये ही भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न मिन्न राजपदों पर नियुक्त 
किए जाते हैं । उनके पदच्युत करने के मामले सें ऋमेला घा । 
याग्य आदमी प्राय: अपने पद पर स्थिर तार पर बने रद्दते थे। 
१८र२< के बाद से अमेरिका सें यह प्रथा प्रचलित हुई कि प्रधान 
अपसे छापते अल॒गामियों ठथा सद्दायकां को पारितेषिक के 
तार पर उच्च उच्च राजपद दे देते थे । इसके विरुद्ध वहाँ लहर 
डठी श्र सन्‌ १८८३ में वहाँ भी सिविल्ल सर्विस एक्ट पास 
हुआ । अव परीक्षा के द्वारा ही भिन्न सिन्न विभागों पर मनुष्यों 
को नियुक्ति होती है। अमेरिका में सब्‌ १६१० से ३७०००० 
राजज्लीय पद थे जिन पर परीक्षा के द्वारा २३४८४० व्यक्ति 
नियुक्त हुए थे | ह 
खप्रदाचीन रातों की शाउन-पठ 

शासन-पद्धतियां दा वर्गीकरण करते समय राजनीतिक 
लोग यही बात सबसे पहले अपने सासने रखते हूँ कि 
किस किए राष्ट्र में स्वेच्छातंत्र राज्य ( ॥2९5७णा३८ (0एटावा- 
धालप ) है, और किस किस राष्ट्र सें प्रतिनिधि तंत्र राष्य 
( )ए0॥70ए0'क्वीए. (0०एशफशाशणा। ) है। प्रधम भेद में राष्ट् 


( ३० ): 
की प्रभुत्व शक्ति एक के हाथ में और द्वितीय भेद में जनता के' 
प्रतिनिधियों के हाथ में रहती है। आजकल रूस की 
शासन-पद्धति बहुत ही विचित्र है। स्थानीय खराज्य तथा 
संघराज्य का वह विचित्र नमूना है । 
आजकल प्रतिनिधि-तंत्र राज्य भी एक सहश नहीं हैं । 
कहां पर दिखावे के लिये राजा है और कहीं पर प्रधान । 
इैगलैंड परिमित एकतंत्र राज्य का और फ्रांस प्रधानतंत्र राज्य 
का नमूना है। संपूर् प्रतिनिधि-तंत्र राज्य सचिव्तंत्र तथा 
प्रसचिचतंत्र के दो भेदों में विभक्त किए जाते हैं। यह भी एका- 
त्मक वधा राष्ट्रसंघात्मक तंत्रों के भेद से दे। प्रकार के होते हे । 
प्रमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज्लंड राष्ट्रसंघटनात्मक 
राष्ट्रों के उदाहरण कहे जा सकते हैं, और इँगल्ैंड एकात्मक 
राष्ट्रों का। अमेरिका में बहुत से 
कक पक अर रिका के राष्ट्रसंघटन में सम्मिलित 
हुए । इनमें उनकी वैय्यक्तिक खत्ता 
का लोप नहीं किया गया, पर साथ ही सुख्य राज्य 
( एलफवोी (+0ए४शपर९7६ ) के सम्मुख उन्तकी शक्ति भी 
चहुत ही अल्प दे । उन्हें जो कुछ स्वर्तन्नता प्राप्त हे; चह कीवल 
अपने ही राष्ट्र के लिये च्चै | ईंगलैंड में यह बात नहीं च्दे | 


शत 


कर्व कक डे, ० ++ 
गलड़ एक देश हे । वह राष्ट्सेघटन नहीं कहा जा सकता, 
ट्मस्यी प्ल्श 


लिये वह एकात्मक राष्ट्र कह्या जाता है | 


(३६१ ) 


राष्ट्रसंघटन दो प्रकार का हुआ करता है । एक पूर्ण, दूसरा 
अपूर्ण । पूर्ण राष्ट्रसंघटन के परिज्षान से अपूर्ण का भी परिज्ञान 
हो जायगा । अतः पूर्ण राष्ट्संघटन पर कुछ शब्द लिख देता 
में आवश्यक समभता हैँ । 

पूर्ण राष्ट्रसंघटन के तीच सुरूय मुख्य गुण होते हैं--- 

(१) राष्ट्रसंघटन के सब राष्ट्रों को राष्ट्सभा में समान 
सेख्या में प्रतिनिधि भेजने का श्रधिकार हो । 

(२) प्रत्येक राष्ट्र की शक्ति परस्पर समान हो । 

(३) नियासक तथा शासक सभाओं के अधिकार राष्टों 

का सहमति के बिना वढ़ाए न जा सके। 

अमेरिका का राष्ट्रसंघटन पूर्ण समझा जाता है। राष्टर- 
सपटन के लक्षय पर ही आजकल्ल बड़ा भारी दाद विवाद है । 
सहाशय फ्रासन को सस्मति में ते छोटे बड़े राष्ट्रों के सम्मेज्ञन 
का राष्ट्संघटन कहा जा सकता है, परंतु आजकल यह नहीं 
सानता जाता। सीौले महाशय ते 'राष्ट्रसंघटन” से ऐसे दे 
राज्या का परस्पर मेल समभते हैं जिनमें एक स्थानीय राज्य 
( 4,00॥) (+0ए९००३४४३७॥६ ) का पक्त लेता है ओर दूस रा मुख्य 
राज्य ( (टाग्व) (00छपगाणात ) का | परतु यह भा लक्षण 
साक्षत नहों किया जा सकता, क्‍योंकि इसके अचुसार दारा 
तथा जाक्सस के राज्य भी राष्ट्रसंघटन फे उदाहरण कहे जा 
सकते हैं। कुछ भी हो, राष्ट्रसंघटन से हमारा तात्पय 
राष्ट्र के परस्पर संयोग से है जो राज्यनियम द्वारा समान 


६ कद 2) 
अधिकार रखते हैं। तथा अपनी अपनी शक्ति और आवृत्ति में 
सर्वंधा श्रसमान हैं।। परंतु इस लक्षण के अनुसार राष्ट्रसंघटन 
तभी संभव है जब कि राष्ट्र खयं ही अपने हितों तथा 
स्वाधो/ की एकता के कारण परस्पर मिले हैं।। राष्ट्रसंघटन 
की राजसभा में राष्ट्रीय सभ्यों का अपने अपने राष्ट्रों की सम्मति 
देना ही डचित प्रतीत होता है, जेसा कि जममनी में था। 
ध्रमेरिका तथा स्विटजलैंड में यह वात नहीं है। राष्ट्रसभा के 
सम्य प्राय: वहाँ अपनी ही सम्मति दिया करते हैं %। 
प्रजासत्तात्मक राज्य के सिद्धांतों के अधिक समीप तक 
यदि किसी देश की शासनपद्धति पहुँचती दे ते। बद् स्विट्जर्ले ड 
की है । स्विटजलें'ड का आ्राजकल्ल के युग में 
आदश राज्य”? के नाम से लिखा जाता 
हूं। यह क्‍यों? इसी लिये कि स्विटजलेंड जहाँ प्रति- 
निधि-सत्तात्मक राज्य की शेल्ली पर चल रहा है, वहाँ जन 
समस्मति-विधि? से प्रजासत्तात्मक राज्य की शेली पर भी चलता 
हुआ कद्दा जा सकता है। एथेंस में वद्यपि प्रजासत्तात्मक 
राज्य था, परंतु वह उसका सफलता से न चला सका | स्विस 
जनता का सभाव और आचार व्यवहार इतना उच्च दें कि उस का 
विफडता का कभी सामना हो नहों करता पड़ा । ईँगलेंड के सदश 


हो स्विस शासनपद्धति का विक्नास भी प्रात्मिक नहीं ह ।! 


शादर्श राज्य 


* ऐेंटछ 2507-06 00.56 0॥0078, (9]0$ 
व ता 


( ३३ ) 


चिरकाल से स्विस्‌ जनता स्वतंत्रता का भाग कर रहो है। 
विचित्रता यह है कि एक स्विट्जलैंड ने ही सारे संसार में अपने 
झ्ाप को जन-सम्मति-विधि के योग्य भूमि सिद्ध किया है; और 
यहो कारण है कि स्विट्जलेंड की शासन-पद्धति पर लिखते हुए 
इस पुस्तक में जन-सम्मति-विधि पर बहुत से पृष्ठ दिए गए हैं 
जिन्हें पाठकों को अत्यंत ध्यान से पढ़ना चांहिए | 
निर्णायक विभाग 
राज्य के प्रन्‍्य विभागों के सदश हो निर्णायक्न विभाग भी 

इत्त्वपूरण है। वैय्यक्तिक या संघोय अपराधों का, प्रचलित 
राज्यनियमें। के अनुखार, निर्णय करना 
हो निर्यायक विभाग का कास है। 
सबसे उत्तम न्यायाधीश वही है जो राज्यनियर्मों को अच्छी 
वरह जाने । राज्यनियम चाहे बुरे हें। श्रार चाहे भले हैं।, 
न्यायाधीश का काम उनके अनुसार निर्णय करना ही है। बहु 
से ख्न्नों सें राज्यनियमों का प्रयोग करना कठिन होता है । 
अपने विषेक्ष तथा विचार के द्वारा हो ऐसे खत्तों में न्‍्यायाधीशां 
के निशेय ऋरना पड़ता है। इस ढंग के परवरत्तों अमियंगगों 
में राज्यनियर्मा के तार पर हो काम में ज्ञाए जाते हैं। इंगलेंड 
तघा अमेरिका में यह वात विशेष रूप से है । 

न्यायाधीशों का निष्पक्ष होना नितांव आवश्यक है। 

राजनीतिक आंदोलनों से न्यायाधीशों छा प्रघद रहना हों 
उचित है! राज्य के अधिकारी किसी न्यायाधीश पर 


शाप्--३ 


( रे४ ) 


उचित या अनुचित दवाव न डालें, इसके लिये आवश्यक हैं कि 
उनकी तनखाह इतनी श्रधिक मिलनों चाहिए कि वे श्रमियोर्गों 
का निर्णय लेमभ-रहित होकर कर सकें और घुस आदि प्रलो- 
भन उनको प्रपने कर्तव्य से च्युव न कर सकें । इंगलेंड तथा 
अमेरिका में इसी सिद्धांत के अनुसार काम किया गया है । 
बहुत से ऐसे राष्ट्र भी हैं जिनमें नियायक विभाग अत्याचार 
का साधन है । भारतवर्ष में कल्ककूर ही एक ओर से लोगों 
की अपराधी सिद्ध करता है और दूसरी ओर से उनके अपराधों 
का निर्णय करता है | 
नियामक तथा शासक विभांग फे साथ निर्णायक विभाग 
का संबंध विचारणीय है । यह प्रश्न आम तैर पर उठता है कि 
हे क्या निर्णायक विभाग नियामक तथा 
हिल की 0 अली सर शासक विभाग को कतैव्य-पथ पर चलने 
विभाग के साथ संबंध लिये वाध्य कर सकता है ? यदि 
दोनों विभाग राज्यनियम के प्रत्तिकूल 
काम करें ता क्या निर्णायक विभाग उनको उचित मार्ग पर 
चलने के लिये प्रेरित कर सकता है ? अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन 
तथा अमेरिकन प्रधानतंत्र राज्यों में शासकों पर न्यायालय में 
सुकदना चल सकता है। इसक विपरीत युरोप में शासक 
समिति का ही प्रचार है। शासकों का निर्णय शासक- 


समिति में ही द्वोाता है। साधारण न्यायालयों के नेत्र से 


4 
वे बाहर दें । 


( २१५ ) 


राज्य के तीनों विभागां का उत्तरदायित्व तथा कार्य्यक्रम 
निर्वाचकों के साथ संबद्ध है। निर्वाचक-मंडल्त से तात्पय्ये उन 
लोगों से है ज्ञो नियामक विभागों के 
' लिये प्रतिनिधि चुनते हैं। श्रेट ब्रिटेन 
तथा प्रमेरिका की शासनपद्धति का आधार निर्वाचकों पर है। 
आजकल निर्वाचन का अधिकार प्रत्येक नागरिक की देने 
के लिये यत्न हे रहा है। इंगल्लॉंड, अमेरिक्ता, जर्मनी प्रभ्नति 
कई सभ्य देशों में स्वियों को भी निर्वाचन का अधिकार प्राप्त 
है| गया है। फ्रांस में भी सन्‌ १८१८ में स्वियों का यह 
अधिकार देने का आंदोलन चला था, किंतु वह सफल नहीं 
हुआ । इँगलेंड में सन्‌ १८१८ से र्वियों को यह अधिकार 
प्राप्त है, परंतु बहुत ही कम मात्रा सें। यहाँ निर्वाचन को 
अधिकारिणी होने के लिये ख्रो की उम्र कम से कम्म ३० वर्ष 
होनी चाहिए श्रोर उघ्रके पास कुछ खास जायदाद भी 
हेएना आवश्यक है ! 
नियामक दिसाश 
शासक, नियामक तथा निर्शायक विभागों सें शासक विभाग 
का कर्म के साथ, निर्णायक्ष विभाग का नियमज्ञान के साथ 
न कौर नियासक विभाग का विवेक के साथ 
निश्रमानिमाण का 5 रे 0: 2६३ 0 ३ 
स्र धनिए संबंध है। विवेक संबंधों कामें। सें 
जितने अधिक मनुष्य हों, उतना ही अच्छा 
है। परंतु इसका यह मतलव नहों है कि अधिकता की कोई 


/ए 
नवाचन 


( हेई ) 


सीसा ही स हो । किसी काम में अपेक्षा से अधिक मनुष्यों 
के हे! जाने पर वह काम बिगड़ जाता है। यह बात कई 
बार अनुभव की जा चुकी है। १७८८ की फरांसीसी नियामक 
सभा के १२०० सभ्य थे। अधिक संख्या होने के कारण 
काम उचित ढंग पर न चला । भिन्न मिन्न राष्ट्रों की नियामक 
सभा की सभ्यों की संख्या निम्नलिखित प्रकार घी--- 
अमेरिकन प्रतिनिधि सभा ... .« ४रेए सभ्य 


झ 


आंग्ल ,, 4५ थड 29%. «97 
फरांसीसी ,, रे 5 ० रे७ ,, 
जेम्स 3 . हद ३८७ ,, 
इटेलियन ,, न्‍५ शक ४9५ पं ७ ... 
स्पेनिश ,, का हे * ४०६ ,, 


उपरित्िखित अधिक संख्या के द्वारा राज्यनियमें! का 
बनाना बहुत हो कठिन है। गवर्नर मारिस ने पैरिख की 
१७८८ की प्रतिनिधि सभा के विषय में लिखा था---“सभ्य 
लेग संख्या में अधिक दोने के कारण कुछ भी बाद विवाद 


नही करते । उनका आधा समय ते शोर गुल में दो खर्च 
दा जाता है”?। इससे बचने के लिये सभी सभ्य राष्ट्रों 


में भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा नियम-निर्माणय का काम 
किया जाता है । 

नियामक सभा में संख्या के अधिक होने से नियम- 
निर्माण में बहुत सो भूलें हे सकती है । उन सूलों से बचने के 


( ३७ ) 

लिये बहुत से राष्ट्रों ने राज्यतियस संबंधी प्रस्तावों का तीन 
जार पास किया जाना आवश्यक रखा है। इससे वक्ता के 
हा लक जोशीले व्याख्यान के वश सें होकर गत 
व्पस्थित करने की विधि 'न्येनियस पास करने से रुक जाती है | 
इँगलेंड की प्रतिनिधि सभा में जे सभ्य 
राज्यनियत संवंधी किसी प्रस्ताव को पेश करना चाहता है, वह 
सबसे पहले अपने डह्ेश्य की सूचना देता है। जब सभा के 
पभ्य उपके डह्ेश्य से सहमत होकर श्रपतती अनुमति देते हैं, 
पत्र वह अपता प्रस्ताव पेश करता है। प्रस्ताव पेश होने के 
दे वह छाए दिया जाता है और इसके दूसरी धार पेश होने 
की तिथि नियत की जाती है। सभा से ध्रठ्ुमति लेकर प्रवक्ता 
अधत्‌ प्रतिनिधि सभा का प्रधान उस प्रस्ताव को दूसरी बार 
पेश करने के लिये सभ्य को अनुभति देता है । इसके वाद 
मस्ताव प्रतिनिधि सभा की ससिति में विवाद तथा संशोधन के 
लिये उपस्थित किया जाता है। जब वहाँ से वह पास हो जाता 
है, तथ प्रतिनिधि सभा में तीसरी वार पास किया जाता है। इसके 

“दे स्वीकृति के लिये लाडे सभा में उपस्थित किया जाता है । 
*स्ताव के तीन बार पेश करते के स्थान पर कई राष्ट्रों में 
उशमितियों के द्वारा काम लिया जाता है। अमेरिका की 
प्रतिनिधि सभा में साधारणतया दे बार 
प्रस्ताव पेश कर दिया जाता हैं । तीसरी 
जार बह प्रतिनिधि सभा की त्थायी समिति में उपस्थित किया 


उपसमिति विधि 


( रै८ ) 


जाता है। स्थायी समिति के सभ्यों का निर्वाचन प्रतिनिधि 
सभा का प्रधान ही करवा है। बासठवीं कांग्रेस के समय में 
श्रमेरिकन प्रतिनिधि सभा की साठ से ऊपर उपसमितियाँ थीं । 
इनमें से मुद्रा समिति, वंक समिति, व्यापार समिति, अधिकार 
समिति, व्यवसाय समिति, पेंशन समिति, उपाय समिति झ्रादि 
समितियाँ वहुत ही महत्त्वपूर्ण थीं । 

फ्रांस की प्रतिनिधि सभा नियमनिर्साण के काय्ये को: 
सुगमता से चलाने के लिये अपने आपकी लाटरी के द्वारा ग्यारह 
भागों में विभक्त करती है। इन्हों समितियों में से कुछ 
व्यक्तियों का चुनकर भिन्न भिन्न प्रस्तावों के लिये एक उप- 
समिति बना ली जाती है। यह विधि बहुत हो देषष-पूर्ण है; 
क्योंकि वहुधा प्रस्ताव क॑ संशाधन तथा विचार के लिये विरोधी 
लाग उपसमिति में आ जाते हैं । 

नियामक शक्ति को अत्यंत सावधानी तथा विवेक फे साथ 
फाम में लाने क॑ लिये एक उपाय सें सभी सभ्य जातियों ने 
अनुपम समानता प्रकट की है। यह उपाय 
नियासक शक्ति को दे सभाओं में 
विभक्त करना है । राजनीतिक भापा में यद्द उपाय 'सभाद्वय! 
विधि या शेंली के नाम से लिखा जाता है। यूनान श्रादि 
कुछ छाटे छाटे राष्ट्रों का छाइकर सर्वत्र ही सभाद्गरय! 
विधि का प्रचार है। अमेरिका, इँगलेंड तथा अगरेजी उप- 
निवैशों में किस प्रकार से नियामक सभाएँ विद्यमान हैं,यह किसी 


सभाद्रय विधि 


६. कर.) 


से छिपा नहीं है। सब से विचित्र वात ते यह है कि अफ्रिका 
सें चीग्रो लोगों का हेटी ( पकांत ) नामक राष्ट्र भी इसी विधि 
से काम छर रहा है । 
नियामक शक्ति को दे सभाश्रों में विभक्त करने का एक 
लाभ ते यह है कि नियम-निर्माण में शीघ्रता नहीं दछ्वोने पाती । 
दूसरा लाभ यह भी कहा जा सकता है कि प्रस्तावों का विचारतने 
के लिये पर्याप्त तलमय मिल जाता है। सेसार की सभी राष्ट्र- 
सभाओं या ह्ञार्डसभाओरों में प्रधय: संकुचित विचार के व्यक्ति हो 
सभ्य होते हैं। इसका शायद यह कारण है कि द्वितीय सभा 
में प्राय: धनाह्य भूमिपति तथा अनुभवी जन हो सभ्य होते हैं 
जो बहुत सुधारों कली पसंद नहीं करते | 
एक सभा के द्वारा नियम निर्माण करना बहुत ही चुरा है। 

महाशय लैकी ( छः. 79. ॥7. 7,८८०४ए ) का मत है कि मलुष्य- 

समाज में प्रचलित राज्यरीलियें में सबसे 
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बुरी शली एक सभा द्वारा नियम बनाने 
की है। निस्संदेदह्द इसमें कुछ अत्युक्ति है। वास्तविक 
बात ते यह है कि एक सभा के द्वारा नियम बनाने सें जल्द- 
वाजी हो जाती है श्रोर विवेक तथा दूरदशिता से वहुत हीं 
कम काम लिया जाता है। व्याख्याताशझों को स्वेच्छाचार का 
मौका मिल जाता है। इँगलेंड की लार्ड सभा कुलोनों की 
एक संस्था है। इससे घृणा करते हुए फरांसीसी राज्यक्रांति- 
कारियों ने १७७१ में एक सभा क्षे द्वारा ही राज्य-नियम बनाना 


पएकसभाविधि कें_ 


नि हि 


है 
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सेचा। यहीं यूल १८४८ की द्वितीय फरांसीसी रिपव्लिक 
में की गई। १८४८ की जर्मन पालिमेंट भी एक सभा द्वारा 
ही राज्यकार्थ चलाना चाइती थी | श्रमेरिका में शुरू शुरू में ' 
एक सभा का राज्यकाये के लिये अवल्लंचन किया गया । परंतु 
ई राष्ट्र एक सभा के द्वारा नियस-निर्माश में समथे न 
॥ हो कारण है कि आजकल लगभग सभी बड़े राष्ट्रों 

नियमनिर्माण का काम दो सभाओं के द्वारा ही होता 
प्राय: प्रधम सभा का निर्माण वंशागत, नियुक्ति, निर्वाचन 
थ्रादि सिद्धांतों पर किया जाता है ! इँगलैंड तथा जापान में 
प्रथम सभा के सभ्य प्राय: वंशागत हैं 
होते हैं और कभी क्रमी उनमें कुछ 
नए व्यक्ति भी नियुक्त किए जाते हैं। १७७१ में थे।पासपेन 
ने लिखा था--' यदि कोई मनुष्य वंश के कारण गणितक्ष, 
न्यायाधीश, बुद्धिमान्‌ तथा कवि नहीं हो सकता, तो वंश के 
कारण बह संप्र्ण जनता के लिये राज्य-नियम वनानेवाला हा 
क्‍यों दा १” कुछ भी हो, अभी तक वंशागत का तत्त्व सभो 
प्राचीन राष्ट्रों में विद्यमान है । इंगलेंड स्पेन ओर जापान में 
लाइसभसा का आधार बहुत अशा में वंश पर द्वी हैं सहा- 
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प्रथम सभा का संघटन 


युद्ध से एवं यद्दी बात प्रशिया, आस्ट्रिया वथा हंग्नी में भी थी । 

बहुत से राष्ट्रों में वंशागत का वत्त्व इटा दिया गया है । 
क्रॉस, सिटूललेड, इटली, नीदलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, 
नावे तथा स्वीडन आदि राष्ट्रों में प्रथम सभा का कोई 


शै] 


हि 
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सभ्य दंशागत नहीं है । इटली सें केवल राजवंश का एक 
आदमी प्रथम सभा में रहता है । 

सबसे बड़ी कठिनाई ते यह है कि निर्वाचन से भी 
योग्य मनुष्य नियासक सभाओं सें लहीं पहुँचते हैं। प्राय: 
जनता के प्रिय लोग निर्वाचित होकर प्रथम सभा में पहुँचते हैं, 
चाहे वे योग्य हें। और चाहे त द्ों । इटली ने इस मामले सें 
कुछ सुधार किया है। वहाँ यह नियम है कि वे ही मलुष्य 
प्रथम सभा के लिये निर्वाचित हो। सकते हैं जो उच्च पद पर रह 
चुके हैं। या किसी विषय सें विशेष रूप से प्रसिद्धि प्राप्त कर 
चुके हैं। । यह सब दोते हुए भी इटली की सीनेट की 
शक्ति वहुत कम है; क्‍योंकि अनुभत्र से यही मालूम हुआ हे 
कि वुद्धिमान्‌ तथा विद्वान लोग कार्यपटु नहीं होते । 

राष्ट्रसंधवाल्ले राष्ट्रों में प्रायः प्रथम सभा का निर्माण राष्ट्रीय 
प्रतिनिधियों के द्वारा ही किया जाता है । अमेरिका, सेक्लछिकी, 
'क्यूबा, फ्रांस, वेल्जियम तथा श्रास्ट्रं लिया में यद्दी वात है। 
अमेरिका सें द्वितीय सभा जनता की प्रतिनिधि और प्रधम सभा 
राष्ट्र की प्रतिनिधि है । प्रत्येक राष्ट्र को राष्ट्रछवभा में दे दा प्रति- 
निधि भेजने का अधिकार है। क्यूत्रा में प्रत्येक राष्ट्र चार चार 
सभयों को राष्ट्रलभा में भेजवा है। त्रेजिल सें रा्ट्रसभा के लिये 
तीन तीन प्रतिनिधि निर्वाचित करते हैं। युद्ध से पूर्व जमेनी 
में वंदराथ में भिन्न भिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधि झाते थे। 
'प्रशिया को अन्य सब राष्ट्रों से ्ृघधिक सभ्य राष्ट्रसभा सें 


( 
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भेजने का अधिकार था। : प्रशिया के १७ सभ्य राष्ट्रसभा में 
थे जग्र कि और राष्ट्रों के सभ्य एक से तीन चार तक थे । 
प्रधम सभा में सभ्यों का निर्वाचन अप्रत्यच्चः विधि से 
किया जाता है| फ्रॉस में प्रतिनिधि सभा के सभ्यों का निवा- 
चन जनता की ओर से होता है। प्रथम 
सभा के सभ्यों के निर्वाचन के लिये 
फ्रांस में निर्वाचक मंडल बनाया गया है जिसका संघटन भिन्न 
भिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। श्रमे- 
रिका में सीनेट या प्रथम सभा के सभ्य राष्ट्रीय नियामक सभाओं 
की श्रार से निर्वाचित होते हैं श्र द्वितीय सभा फे सभ्य 
जनता की ओर से चुने जाते हैं। अमेरिका में प्रथम सभा के 
सभ्य का समय छ: साल है श्र प्रतिनिधि सभा के सभ्य 
का समय केवल दे साल है। फ्रांस में प्रथम सभा के 
सभ्य का समय € साल्न और द्वितीय सभा के सभ्य का समय 
४ साल है। अमेरिका में प्रथम सभा के एक तिहाई सभ्य 
हर दे साल पीछे नए सिरे से चुने जाते हैं। फ्रांस तथा नीदर- 


लेड में प्रथम सभा के एक तिहाई सभ्य हर तीसरे साल नए 
सिरे से चुने जाते हैं । 


द्वितीय सभा का संघटन 


भिन्न भिन्न काल के वाद प्रथम सभा 

के कुछ सभ्यों का नए सिरे से निर्वाचन होने से फिर 

नियम-निर्माण का काय्य उत्तम विधि से द्वोता है और उसमें 
च्छाचार का ओेश किसी हद तक कम हे। जाता है । 





दूसरा परिच्छेद 
फ्रांस 

१८७० में फ्रांस और जसेनी सें परस्पर घार युद्ध हुआ । 
इस युद्ध में फ्रांस बहुत ही बुरी वरद्ध पराजित हुआ । नेपो- 
लियन वृत्तीय अपनी संपू्ण सेना के साथ 
५ जमेनी के हाथ में केंद हे। गया। ज्योंही 
इस हृदयविदारक घटना का समाचार फ्रांस 
पहुँचा, त्येंही वहाँ बड़ा विज्ञोभ उत्पन्त हुआ | संपूर्ण जनढा 
ने उसी समय साच लिया कि आगे से अब एक राजा देश में 
शक्तियुक्त राज्य चहीं रख सकता । देश का शासन प्रतिनिधि- 
परिमित सत्तात्मक राज्यप्रणाली द्वारा ही होना डचित है। 
फ्रांस में इस शासन-पद्धति का अवलंबन विपत्काल सें हुआ | 
यही कारण है कि वहुत से लिखित नियम वहाँ शासन-पद्धति 
में वतेमान नहीं हैं। जब तक यह युद्ध चल्लता रद्दा, तच तक ता 
साम्राज्य का शासन जाति-सेरक्षण सभा ही करती रही | परंतु 
व्यांही युद्ध समाप्त हुआ, त्योंही सारे राज्य के प्रतिनिधियों को 
वुल्लाकर एक नई जातीय सभा का निर्माण हुआ जिसके हाथ 

में संपूरो साम्राज्य की बागडोर दे दी गई । 
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फ्रांस में प्रतिनि 
सक्ताव्मक राज्य की उ 
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यहाँ पर यह नहीं भूलना चाहिए कि ऊपर लिखे सभी 
कार्य शीघ्रता में किए गए थे। इस दशा में यह फोई प्ाश्र्य 
की वात नहीं है, यदि जातीय सभा के अधिकारों का समुचित 
लेखा विद्यमान न हो । १८७१ में प्रसिद्ध लुइस फिलिप के 
संत्रो दीपर्स नामक महाशय इस सभा के सबसे पहले प्रधान 
चुने गए। कित्तने वर्ष तक उनकी प्रधानता रहे, यह निश्चित 
नहीं किया गया। दीपसे ने संपूर्ण शासन का उत्तरदायित्व 
अपने ऊपर लिया। साथ ही उसने यह भी प्रण किया कि 
सें समय समय पर श्रपने कार्यों की सूचना जातीय सभा 
क॑ सम्मुख विचारार्थ उपस्थित करता रहूँगा। द्वे! वर्ष तक 
चह कार्य चलाता रहा; पर जातीय सभा में परस्पर इतमे 
विभिन्न दक्ष थे कि कुछ विशेधी सम्मतियों के कारण दीपर्स 
ने कार्य छोड़ दिया। माशल सैकमाहन प्रधान चुना गया । 
यह व्यक्ति जातीय सभा का सभ्य न धा, श्रतः इसका मंत्रि- 
मंडल भो जातीय सभा के प्रत्येक कार्य का उत्तरदाता नहीं 
टला । इस समय तक फ्रांस का शासन चलता रहा; परंतु उस 
शासन की एक विशेष प्रकार का रूप देने के लिये उस समय 
फाई विशेष नियम नहीं बनाए गए थे। सबसे विचित्र बात 
यह थी कि जातीय सभा में राजा के पक्षपातियों की अधिकता 
थी जो एकराख्यात्मक राज्य के हो पक्तपाती थे। वे खर्य 
भी ऐसे दो दलों में विभक्त थे जिनका मिलना असंभव 
नि 


में 
था। एक दल काम्ट डि चैंबार्ड का पक्तपाती था, दूसरा 


( ४५ ) 
काम्ट डि पैरिस का था । कास्ट डि चंबा से उसके पतक्त- 
पातियों ने कुछ शर्तों का स्वोकृत करने की प्राथेना की, परंतु 
घसले तु सता । परिणास यह हुआ कि वह्द फ्रांस का राजा 
न वन सका । साथ ही इस घटना से राजपक्षपातियों को 
यह पता लग गया कि इस' अवसर पर फ्रांस में राजा का राज्य 
पुनः ले आना कठिन है। इसलिये वे लोग प्रतिनिधि-सत्ता- 
स्मक्त राज्य के पक्तपातियों से सिल्लककर किसी एक शासन- 
प्रणाली के निर्माण सें प्रवृत्त हुए । फ्रांस की शासनप्रयात्री 
प्राचीन तथा सवीन विचारों का मेल्ष कही जा सकती है। 
नवीन विचारों के अनुसार फरांसीसी शासनप्रणाली का नाम 
प्रतिनिधि सत्तात्मक है तथा उसके मुख्य शासक का चुनाव होता 
हैं; और प्राचीन विचारों के अनुसार सभा के प्रधान या मुख्य 
शासक छा राज्यकाय सें जावीय सभा के सम्मुख अनुत्तरदायित्व 
हैं । मदीन तथा प्राचीन विचारों के अनुसार किसी एक प्रतिनिधि 
सत्तात्मक शासनप्रणाली का निर्माण कठिन है, जब कि देश से 
ऐस प्रतिनिधियों की संख्या अधिक हा। जे इस शासनप्रणात्वी 
के विराधी हो श्लरोर जा इसके निर्माण सें इसलिये प्रवृत्त हें। कि 
देश की दशा ऐसी नहीं है जिससे उनझ वास्तविक विचार 
काये में परिणत हो सकते हों, साथ ही जे ऐसे समय को 
प्रतीक्षा में हों जब कि वे प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्यप्रणालों 
टाकर देश में राजात्मक राज्य सख्थापिव करें। इस दशा 
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प्रांस में प्रतिनिधिसत्तात्मकझ शासनप्रणाली के नियमों का 
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निर्माण न होना खाभाविक हो प्रतीत दहोता है । इससे यह 
भी स्पष्ट दवा जाता है कि शासनप्रयाली संबंधी अभी तक तीन 
ही नियम क्‍यों पास हुए हैं जो खय' ही संक्िप्त हैं। 
सारांश यह कि १८७५ की २७ या २५ फरवरी तथा १६ 
जुलाई के राजनियमों द्वारा प्रधान प्रतिनिधि द्वारा अतरंग सभा 
तथा मंत्रिसभा का निर्माण निश्चित हो गया तथा उनका 
आपस में कितना संबंध है, शासन तथा नियम-निर्माण में एक 
दूसरे की कितनी शक्ति है, शासन में किस सभा का उत्तर- 
दायित्व जातीय सभा के सम्मुख हे, इत्यादि इत्यादि बातों का 
निर्णय संक्षेप से कर दिया गया। समय समय पर १८७५ 
की नियम-घाराओं में परिवर्तन भी किया गया है; क,्रर यह 
परिवर्तन तभी द्ोता है जब प्रतिनिधि सभा तथा अंतरंग 
सभा एक जातीय सभा के रूप में परस्पर मिलकर बैठती हैं । 

१८८१ फो २१ जून को जातीय सभा में वार्सेल्स से 
फ्रांस की राजधानी हटाकर पैरिस में लाई गई। १८८४ 
क्री १४ अगध्त का अतरंग सभा के सभ्यों के चुनाव की 
विधियों का संशोधन किया गया । साथ ही फ्रांस की प्रति- 
निधिसत्तात्मक राज्यप्रणाली का सुरक्षित करने के लिये यह 
नियम पास किया गया कि भविष्यत््‌ में फ्रांस क्षी शासन- 
प्रयात्ी में कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा। यह भी इस- 
लिये पास किया गया कि इस वात का फरांसीसी साम्राज्य 


का जनता 


ता का भय था कि शासनगप्रणाली में सुधार करते करते 
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कहीं उसे ऐसा रूप न सिल जाय जिससे वहाँ -पुनं: एक 
राजा का राज्य स्थापित हो जाय। परंतु यहाँ पर यह न भूलना 
चाहिए कि यद्यएि शासनप्रणाली के सुधार का अधिकार अत- 
रंग सभा तथा प्रतिनिधि सभा से प्ृथक्‌ पृथक छीन लिया 
गया, परंतु वे ही जातीय सभा के रूप में बैठकर शाखन- 
प्रणाज्ञी में जो चाहें, वह सुधार कर सकती हैं । सारांश यहद्द 
कि जाति यदि शासनप्रणाली को भी बदलने पर उतारू हो 
जाय ते उसे राकनेवाल्ता कौच हो सकता है ? फिर यदि 
दोनों सभाएँ ही पृथक एथकू रूप से नियमों में ऐसे परिवर्तंत 
कर दे' जिनका प्रभाव शासनप्रणाली पर पड़ता हो, तो उन्हें 
इस काये से कौन राक सकता है ? फरांसीसी न्‍्याय-सभा 
का इस काये से हाथ नहों है कि वह शासनप्रणाली संबंधी 
नियसें को उचित या अनुचित ठहरावे तथा उन्हें देश सें 
प्रचलित होने दे या न होने दे। कुछ भी हो, यहाँ 
पर यह स्मरण रखना चाहिए कि देश की शासनप्रणाली की 
स्थिरता या अस्थिरता में जातीय आचार का बड़ा अश होता 
हैं। दोनों ही फरांसीसी राष्ट्सभाएँ फररांसीसी जनता से 
वहुत भय करती हैं, अतः वे राज्यप्रणाली में काई बड़ा 
परिवतेन करने में अ्शक्त दें । फ्रांस की ओअतरंग सभा में लोग 
संकुचित विचार क॑ हूँ, उन्हें अधिक परिवर्दन पसंद नहीं हँ । 
अतः वे प्रतिनिधि सभा के साथ मिलकर जाति सभा के रूप 
में बैठना ही नहीं चाहते। इस प्रकार फ्रांस सें मुख्य 
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न्‍्यायसभा का काये और अंतरंग सभा के सभ्यों का संकुचित 
विचार परिवतंन में बाधक होता है तथा दोनों ही सभाओं 
केो। जनता का भय बना रहता है | अत: वहाँ शासनप्रणाली 
में काई बड़ा परिवर्तन होना सहज नहीं है। 

फ्रांस की शासन-प्रणाली के पाँच अंग हैं-- 

( १ ) प्रतिनिधि सभा | (३ ) जातीय सभा | 

(२ ) अतरंग सभा । (४ ) प्रधान | 

(४५ ) मंत्रि-सभा | 

अब हम आगे चल्लकर एक एक पर प्रथक्‌ प्रथक्‌ विचार 
करेंगे । 

फरांसीसी प्रतिनिधि सभा के सभ्यां का चुनाव संपूर्ण 
फरांसीसी साम्राज्य से किया जाता है । २१ वर्ष से अधिक 

प्रतिनिधि-सभा. “थावाले प्रत्येक पुरुष को चुनने 

९ 40 एध्राफैण का प्रधिकार है। परंतु चुने जाने 

रण 20690४05. .. के लिगे २५ वर्ष की प्रवस्था का होना 
अत्यंत श्रावश्यक है। फ्रांस में अभी तक स्त्रियों को मत देने 
का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ है । सन्‌ १४८१७ में इसक लिये 
कुछ आदेालन भी हुआ था और प्रतिनिधि सभा ने यह प्रस्ताव 
पास भी कर दिया था कि बियों को भी मत देने का झधि- 
कार प्राप्त हा, परंतु अतरंग सभा ने इसे स्वीकृत नहों किया ! 
फल यह हुआ कि जहाँ प्राजकल् ईँगलेंड, अमेरिका, जर्मनी 
इत्यादि सभ्य देशों में ज्यों को मताधिकार प्राप्त है, वहाँ फ्रांस 


( ४ ) 


की छवियाँ अभी तक उससे वंचित ही हैं। फ्रांस सें राज्या- 
पराधियों, दिवालियों, नो-सेना तथा स्थल्-सेना के कर्मचा- 
रियों, फ्रांस के प्राचीन राजचंश के व्यक्तियों, राज्य से बृत्ति 
लतेनेवाले कुछ पदाधिकारियों (मंत्रों तथा उपमंत्रो को 
छोड़कर ) का प्रतिनिधि सभा का सभ्य चुना जाना प्रतिषिद्ध 
है। यदि काई राज्यकर्मचारी अपने आपको सभ्य चुनवा- 
कर प्रतिनिधि सभा में आवेगा, ते! वह पदच्युव कर दिया 
जायगा । प्रतिनिधि सभा के सभ्यों का चुनाव पंचवर्षीय 
होता हैं। इनकी संख्या वर्तमान काल में ए८४है । इनमें से १० 
सभ्य उपनिददेशों के तथा ६ सभ्य अल्जीयर्स के होते हैं। शेष 
सबके सब सभ्य फ्रांस के ही होते हैं। फ्रांस में प्रतिनिधि 
सभा में प्राय: वहुत ही भ्रशांति हो जाती है। प्रधान के 
लिये भी इस अशांति का दूर करना कोई सहज काम नहीं 
'है। इस अशांति का कारण यह हैं कि जहाँ फई सभ्य 
अपेक्ता से ऋधिक समय तक वोलते रहते हैं, वहाँ अन्य सभ्य 
लोग प्रापस सें भी इतनी बाते' करने लगते हैं जो एक कोला- 
हल का खूप धारण कर लेती हैं । यद्यपि प्रधान नियस-र्भग 
करने के कारण सभ्य हो दड दे सकता है, तथापि वह इस 
कारय में इस साधन का प्रयाग प्रायः नहीं करता। यहाँ 
पर यह लिखना आवश्यक प्रतीत होता हैं कि शांति करने के 
लिये प्रधान जब सब साधनों का झाजमा चुकता है, तव वह 
टोपी अपने सिर पर रखकर बेठ जाता है। इस पर भी जब 
शा८--७ 
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काोलाइल दंद न हो, ते! वह एक घंटे के लिये अधित्रेशन 
बंद फर देता है । 
इस सभा फे सभ्यों की संख्या ३१४ है। इनकी अवधि 
€ साल की है। पहले यह नियम था कि फेवक्ष २२५४ सभ्य ही 
दि < साल फे लिये चुने जाते थे श्र ७५ 
अप तप जन्म भर के लिये | किंतु वाद में जन्म 
भर के लिये किसी को सभ्य बनाना 
लोगों का पसंद नहीं हुआ; कर जैसे जेसे ये जन्म भर फे 
सभ्य खतम द्वोते चले, इनके वदले & साल की अवधि के ही 
सभ्य चुने जाने लगे । आजकल फ्रांस की अतरंग सभा में 
जन्म भर के लिये सभ्य रहनेवाला कोई व्यक्ति नहीं है। 
अतरंग सभा के सभ्यों का चुनाव राजकीय विभागों द्वारा 
होता है । फ्रांस में व्यक्तियों क॑ संस्यानुसार ऐसे संघ बनाए 
गए हें जिनका इस चुनाव में बड़ा भारी भाग दिया गया 
है। वे खयय अपने अपने सम्य प्रथक्‌ पृथक्‌ चुनकर भेजते हैं । 
गतरंग सभा के सभ्य फे लिये चालीस वर्ष से अधिक का वृद्ध 
हाना आवश्यक है। शझाय-ब्यय का वजट प्रतिनिधि सभा में 
तैयार होता है; पर अतरंग सभा में उस्रका स्वीकृत होना आ- 
वश्यक दे । श्रेतरंग सभा बजट में कर आदि कम कर सकती 
है, परंतु अब चाल ऐसी पड़ गई है कि बढ़ा नहीं सकती । 
अतरंग सभा की स्वीकृति से प्रधान प्रतिनिधि सभा को 
वदर्ाल्त कर नए सिरे से चुनाव के लिये प्रेरित कर सकता है ! 
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यही अतरंग सभा कभी कभी न्‍्यायसभा फा रूप घारण कर 
लेती है जब कि प्रधान मंत्रीविभाग की सम्मति से तथा जाति 
की रक्षा के लिये किसी व्यक्ति पर अभियोग चत्नाने के लिये 
ऐसा करना उचित समभे। यहाँ पर यह अच्छी तरह 
स्मरण रखना चाहिए कि अतरंग सभा का मंत्रिसभा पर 
कोई विशेष अधिकार नहीं है। शेतरंग सभा की सामथ्ये 
में यह नहों है कि वह मंत्रिसभा को अपनी सम्मति के न 
सानने पर च्युत कर सके । इसका परिणाम यह हुआ है कि 
देश की राजनीति की वागडोर संत्रिसभा के हस्तगत हो गई 
है ग्रौर अतरंग सभा को उस राजनीति के अदलने बदलने का 
अधिकार नहीं है ! 

फ्रांस की अतरंग सभा की शक्ति इँगलैंड की लाडे सभा 
की शक्ति से कुछ ही अधिक समभनी चाहिए। एक समय 
ऐसा भी था जब कि फरांसीसी जनता इसको घृणा की दृष्टि 
से देखती थी। यह हम पहले लिख चुके हैं कि अतरंग 
सभा का निर्माण जातीय सभा द्वारा हुआ था, जिसमें राजा- 
त्मक राज्य के पत्तपातियां की संख्या झ्रधिक थी । कुछ 
भी हो, सधहाशय वालंगर के ऊपर भ्रमियाग चलाने से 
अब फरांसीसी जनता में इसका मान बहुत कुछ वढ़ गया है 
धर वह इसे अब प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य का पतक्तपाती सम- 
भने भी लग गई है। इतना होने पर भी झ्व भी फ्रांस में 
ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है जो इसके मूलोन्छेदन को 
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ही पसंद करते हूं । परंतु उनका यह प्रयत्न ठीक प्रतीत नहों 
दह्वोता, क्योंकि देश के योग्य व्यक्ति ही उसमें चुनकर भेजे जस्ते 
हुँ तथा उसके सभ्य दें। साथ ही अब यह प्रतिनिधि-सत्ता- 
व्मक राज्य की विराधिनी सभा नहीं है और घन संबंधो विषयों 
तथा अन्य बड़े बड़े विपयों में यह प्रतिनिधि सभा की अपेक्षा हीच 
ही हो गई है । इस समय इसका सर्वथा शक्तिहीन हो जाना 
कुछ संभव प्रतीत नहीं होता । सत्य ते यह है कि 
इसकी भाग्य का अभी से निर्णय करना कुछ कठिन ही है । 
जब प्रतिनिधि सभा तथा अंतरंग सभा इकट्ठो बैठें ते। 
उसका जातीय सभा के नाम से पुकारा जाता है। इसके 
जातीय सभा. अधिकार भी उन दोसों की अपेक्षा भिन्न 
गपा6 ेकाणाओ!ं हैं। यह पहले ही लिखा जा चुका है 
2+307))7... कि यह एकमात्र जातीय सभा के ही 
हाथ में है कि वह शासनप्रणाली में जे। परिवर्तन चाहे, करे । 
जाति क॑ प्रबंध के लिये ७ वर्ष के लिये प्रधान को भी यही 
चुनती दै। यहाँ पर यह भी न भूलना चाहिए कि फ्रांस में 
पहला प्रधान दूसरी बार पुन: चुना जा सकता है, पर प्राचीन 
राजवंश के क्रिसी व्यक्ति का यह पद नहीं दिया जा 
सकता । यह नियम भो इसलिये रखा गया ह्ठै कि कहीं 
काइ राजवंश का व्यक्ति प्रधान का पद महण करके तथा 
इस पद का दुरुपयोग करके पुनः एक राजा का राज्य लाने 
ऊफा यत्न न ऋर सके | 
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फरांसीसी साम्राज्य सें प्रधान के भिन्न भिन्न अनेक कर्त्तव्य 
हैं। साम्राज्य सें प्रधात ही सुख्य शासक और साम्राज्य सें 
नियमों का परिचालक खूमभा जाता है | 
साथ ही साम्राज्य का निरीक्षक तथा 
भिन्न सिन्न पदों पर योग्य व्यक्तियों का 
नियतकर्ता भी यही होता है। अंतरंग सभा की अनुमति 
लेकर यह प्रतिनिधि सभा का भंग भी कर सकता है और 
डसे फिर नए सिरे से चुनवा भी सकता है। प्रधान मैक्‌- 
साहन ने एक बार इस काये का यत्न किया था, परंतु विफल 
हुआ । सैकमाहन के श्रसंतर किसी फ्रेंच प्रधान ने यह 
कार्य नहीं किया शऔऔर न इस काये कफ लिये यत्न ही 
किया। व्यापार तथा शांति संबंधी संधि और युद्ध की 
घेषणा प्रधान नहीं कर सकता, जब तक कि वह दोनों 
सभाओं की ख्ोकृति न ले ले। अमेरिका को प्रधान की 
तरह फ्रांस का प्रधान भी बहुत प्रकार के नियर्मों से जकड़ा 
हुआ है। अपनी इच्छाश्रों के पूर्ण करने में दाने ही 
प्रधान स्वतंत्र नहीं हैं। प्रत्येक प्रकार की आज्ञा हो 
साम्राज्य में प्रचलित करते के लिये फ्रांस के प्रधान को प्राज्ञा- 
पत्र पर भिन्न भिन्न विभागों के किसी न किसी मंत्रो के 
हस्ताक्षर कराने पड़ते हैं। इस प्रकार इंगलेंड फ॑ राजा की 
चरद् वह साम्राज्य के किसी बुरे या भले कार्य का एकसात्र 
उत्तददाता नहों है। प्रतिनिधि सभा के सम्मुख राजक्ोय 


प्रधान 
707९४800९७६. 
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नियमों तथा कार्यों का उत्तरदाता मंत्रिविभाग ही है। मंचत्रि- 
सभा की प्रत्येक वैठक में प्रधान नहीं जाता । कभी कोई 
आवश्यक प्रश्न स|त्रिसभा के सम्मुख हो तो वह उस सभा 
में जाकर प्रधान का पद गद्य कर लेता है। इस प्रकार 
शासनप्रणाली तथा नीति के अदलने बदल्लने में फेच 
प्रधान का बहुत बड़ा हाथ नहीं है। यद्यपि मंत्रियों का 
चुनाव एकमात्र प्रधान के ही हाथ में है, परंतु प्रधान प्राय: 
प्रतिनिधि सभा के विजयी दक्ष के किसी एक मुख्य व्यक्ति की 
ही यह कार्य सौंप देता है । वह जिन जिन व्यक्तियों को निर्देश 
करता है, वे ही मंत्री के तार पर चुन लिए जाते हैं। मंत्रि- 
विभाग के चुनाव में प्रधान का कया क्‍या कष्ट उठाना पड़ता है, 
यह हम आगे चल्लकर लिखेंगे। यहाँ पर इतना लिखना हो 
पर्याप्त द्वोगा कि प्राय: प्रधान के कठिनता इसी बात में पड़ती 
है कि मंत्रिविभाग के चुनाव सरीखे महान कार्य का वह 
क्रिस व्यक्ति के हाथ में दे। फ्रांस क॑ प्रधान की शान ही 
शान है। अधिकार ते उसके बहुत ही परिमित हैं। सर 
देनरी मैन ने फ्रांस के प्रधान के विपय में बहत ही ठीक 
कहा हैं--क्रांस के प्राचीन राजा ते देश पर जहाँ शासन 
करते थे, वहाँ देश पर राज्य भी वे ही करते थे । इंगलंड के 
राजा अगरेजो साम्राज्य पर राज्य ते करते हैं, परंतु साम्राज्य 
का शासन उनके हाथ में नहीं हैं। वह अगरेजी प्रजा के 


, 


ही द्वाथ में है । अमेरिका का प्रधान श्रमेरिका पर शासन 


4! 
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करता हुआ कहा जा सकता है, परंतु साथ हो राज्य करता 
हुआ भी कहा जा सकता है। खारे संसार में केबल्ल फ्रांस 
का ही प्रधान ऐसा है जिसका न शासल करता हुआ शऔर न 
राज्य करता हुआ कह सकते हैं |”? 

फ्रांस की शासनपद्धति में मंत्रिसभा ही वहुत कुछ 
शक्तिशालिनी कह्ठी जा सकती है। मंत्रिसभा द्वी साम्राज्य 

हि कफे शासन संबंधी भिन्न भिन्न विभागों का 

सान्र-सभा हे नह 

शामांशा७... पंध करती है तथा दे।नों जातीय सभाओं 

| के सासने अपनी नीति तथा अपने कार्यों 
फो इसे उचित भी ठहराना पड़ता है । 

कई देशों में मंत्रियों का नियत द्वी इसलिये किया जाता 
है कि वे शासन का ते विशेष तौर पर कार्य न करें, परंतु 
प्रतिनिधि सभा या लोक सभा में विराधो दत्त फे आक्षेपों का 
उत्तर दिया करें। यद्यपि फ्रांस में इस प्रकार के काये से 
मंत्रियोँ का राकनेवाल्ला कोई नियम नहों है, तथापि वहाँ 
इस प्रकार की श्रवस्था विद्यमान नहीं है। फ्रांस में मंत्रो 
अ्रपने अपने विभाग के मुख्य शासक का काम करते हैं । 
विभागों तथा मंत्रियों की संख्या. राजनियम द्वारा निश्चित 
नहीं है। यही कारण है कि वहाँ मंत्रियों की संख्या समय 
समय पर काये के अनुसार बदलती रहती है। झाजककछ 
फ्रांस में १४ विभाग हैं तथा उनके १४ ही मंत्री हैं जा 
इस प्रकार हें--- 


( शद ) 


]एए8ा॥00आ7॥ई 0 विभाय मंत्री 

(१ ) 7॥6 479007' १. अतरीय १, अतरीय सचिव 

(३ ) नेएडजि०0९ २, न्याय विभाग २, न्याय सचिव 

( ३ ) गिंगछा08 ३. आय्रव्यय विभाग ३, आयध्यय सचिव 

(४) शा ४. युद्ध विभाग ' ४, युद्ध सचिव 

८ < ) 070 &. सामुद्विकविभाग ९. समुद्र सचिव 

( ६ ) तेपठका00 ६, शिक्षा तथा कला-६., शिक्षा तथा कला- 
ध्याते 6 कीशछ विभाग कौशलहू सचिव 
९ _8. 

(७ ) ?पा)० ७. राष्ट्रीय काये और ७. राष्ट्रीय काये और 
१४०ाफक5 क्वापे पेस्ट तथा तार पोस्ट वधा तार 
क्‍,5६ वे विभाग सचिन 
6627 ०श. 

( रे ) 0 ०0शाशए008... 5. व्यापार व्यवसाय ८. व्यापार व्यवसाय 
घापे [फतेप८७७७... विभाग सचिव 

( ६ ) एणे०गां९५ ६. उपनिवेश विभाग ६, उपनिवेश सचित 

(१०) 092४7 १०. परराष्ट विभाग १०. परराष्टर सचिव 
पीता।'8, 


(१९) :एुएंएपपी6 ११. कृषि विभाग ११. कृषि सचिव 
(१२) ५+09०ा7 ध्वातै १३. मजदूर और १२. मजदूर तथा स्वास्थ्य 


एफा।ह स्वास्थ्य विभाग सचिव 
)७७॥॥. 
(६३) ?८शडांंता. १३. पेंशन विभाग १३, पेंशन सचिच 


(६४) जंशिटाताहते १४. स्वनंत्र प्रान्त १४, स्वतंत्र प्रान्त 
पिट्शांठत, विभारा सचिव 


( ४७ ) 

१८७५ की २५ फरवरी के नियस के अनुसार संपूर संत्रि- 
सभा राजनीति के लिये दोनें जातीय सभाश्रों की उत्तरदायिनी 
है, साथ ही प्रत्येक मंत्री अपने अपने कार्यो के लिये प्रथक्‌ प्रथक 
भी उत्तरदायी है। यह नियम इसलिये पास किया गया था 
कि इँगलैंड की तरह फ्रांस सें भो बहुत कुछ लेकसभा की 
रीति प्रचलित हो जाय । जिस प्रकार इईँगलैंड में मंत्रिसभा 
लोकसभा के आगे, उसी प्रकार आजकल फ्रांस की मंत्रिसभा 
प्रतिनिधि सभा के आगे उत्तरदायिनी है। प्रतिनिधि सभा 
किसी आवश्यक प्रश्न पर किसी मंत्री के प्रति विरुद्ध सम्मति 
दे दे ता उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। साथ ही यहाँ पर 
यह न भूलना चाहिए कि फ्रांस सें मंत्रिसभा के सभ्यों को यह 
अधिकार है कि चाहे वे जातीय दोनों सभाओं के सभ्य हों या 
न हों, पर वे वहाँ जा सकते हैं श्रौर वाल सकते हैं । 

फ्रांस में मंत्रिविभाग के हाथ में बहुत शक्ति दे दी गई है 
यह वहां की अवस्था जानने से ही स्पष्ट द्वो सकता है। #ऋ्रांस 
की प्रजा में पुन: क्रांति न हो जाय, इस वात का भय राज्य की 
वना रहता हैं। इसलिये वहाँ इस बात का यल्न किया गया 
है कि किसी प्रकार से राज्याधिकारी ही प्रजा के नेता का रूप 
धारण कर लें; श्र यह तब तक हो ही नहीं सकता था जब 
तक कि राज्य में कई व्यक्तियों के हाथ में पर्याप्त शक्ति न 
दे दी जाती। यही कारण है कि मंत्रियों रू हाथ में पर्याप्त 


( 


शक्ति ऐ। एक कारण यह भी कहा जा सकता है कि राज्य 


( शु८ ) 


के कार्यों में प्रजा का हस्तक्षेप न करना चाहिए। स्माइल, 
एदम स्मिथ आदि अगरेज संपत्तिशासज्ञों फे सिद्धांत के विरुद्ध 
प्राय: समस्त देश कार्य करने लगे हैं। इस दशा में फ्रांस संसार 
से कैसे अलग रह सकता था ! ु 
फ्रांस में राज्य की शक्ति बहुत बढ़ी हुई कही जा सकती 
है। वहाँ प्रजा के प्रत्येक काय का निरीक्षक राज्य है। 
व्यापारियों तथा व्यवसायियों का अपने काये के लिये राज्य से 
प्रमाणपत्र लेना पड़ता है, परन्तु उन पर अधिकारी लोग शासन 
बहुत ही स्वतंत्रता से करते हैं । अब कुछ समय से वहाँ प्रेसों 
तथा सभाओं को स्वतंत्रता मिलो है। परंतु उनका भी श्रभी 
तक राज्य-नियमें। से पूरी तरह छुटकारा नहीं हुआ दहै। वेक 
की कंपनियां का छोाइकर अन्य किसी को राचज्याज्ञा के 
बिना २० मनुष्यों से अधिक मनुष्यें की सभा बनाने का अधि- 
कार नहीं है। कुछ भी दो, इन सब घटनाओं से यह 
स्पष्ट है कि फ्रांस में मंत्रिविभाग की कितनी शक्ति है और वह 
है भी क्‍याों। अब हम फ्रांस के शासन में सम्मिलित हेनेवाले 
भिन्न भिन्न दलों या पार्टियां का इतिहास लिखेंगे। 
फ्रांस में प्रतिनिधि-स त्तात्मक राज्य का अवलंबन विपत्काल 
शासनप्रणाली के हैं हुआ है, यह इम पूर्व ही लिख चुके ई। 
िंक सिख दे जब जमनी के साथ युद्ध में क्रांस 
हार गया तथा उसका राजा तृतीय नेपो- 
लियन जर्मनी कं हाथ में कैद हो गया, उसी समय प्रतिनिधि- 
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सत्तात्मक राज्य का विचार फर्रासीसी जनता के सम्मुख पुन: 
जाग्रत हो। उठा । विपद्मस्त साम्राज्य के प्रबंध के लिये जे। जातीय 
सभा बनाई गई घथी,उसमें राजात्मक राज्य चाहनेवालों की संख्या 
अधिक थी (इन्हें हम आगे से राजदल्ञ के नाम से ही कहेंगे), 
परंतु देश की अवस्था उस समय इस प्रकार की थी कि राजा- 
त्मक राज्य का लाना असंभव था। श्रतः राजदलवाले इस 
बात के लिये बाध्य थे कि वे फ्रांस के शासन के लिये प्रति- 
निविसत्तात्मक्त राज्यप्रणाल्ी का अवलंबन करते । जातीय सभा 
में फ्रांस के लिये प्रतिनिधि राज्य के हो सदा चाइनेवालें की 
संख्या भी पर्याप्त थी | परंतु वे राजदलवालों से संख्या में कम 
थे आर स्वत: तीन दलों में विभक्त थे ( इन्हें आगे “प्रति- 
निधि राजदल्! का नाम दिया गया है )। खर्तत्न विचार की 
सीमा निश्चित नहों की जा सकती । जिसको हस स्वतंत्र 
विचार या उदार विचार कह सकते हैं, संभव है कि ओरों 
की सस्मति सें वह भी संकुचितं विचार हो । इस अवस्था में 
शासन-प्रणाल्ी के भिन्न भिन्न दलों के सिद्धतिं का वन करना 
अतीव कठिन है, क्‍योंकि एक ते सिद्धांतों में प्रतिदिन परिवर्तन 
होते रहते हैं और दूसरे मिन्न भिन्न दलवालों फे सिद्धतों का 
उल्लेख भी झ्तीव कठिन ही है । जो कुछ यहाँ किया जा 
सकता है, वह कंवल्ल यही है कि यहाँ पर श्रत्यंत उदार विचार- 
वालों से लेकर श्रत्यंत संकुचित विचारवालों की क्रमश: श्रेणियाँ 
ता दे' जिससे अगल्ली सारी बातें समझने में सुगमता हो। 
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# युरोपीय राजनीतिक दशा से अ्रपरिचित जनें के लिये यह नितांत 
आवश्यक प्रतीत होता है कि दक्षिणीय तथा वामीय (]क्रांठठी)# हयाएं 
]९00 शब्दों की विस्तृत व्याख्या कर दी जाय । इंगर्लड में प्रतिनिधि 
खना भवन में ध्रचक्ता! ( 5फ6व:७० ) के दक्षिण हाथ की थार 
संत्रिसभा बेदा करती हैं। उसके पक्षपाती उसके पीछे तथा उसके 
पाश्वे में बैठा करते हैं। विरोधी दुल्ल प्रवक्ता के बाम हाथ की 
ओर बैदा करता है। परंतु युरोपीय महाद्वीप में इससे कुछ भिन्न 
ही प्रदेध हैं। वर्हा नाब्यशालत्ा की तरह सँपूर्ण कार्यक्रम हे। 
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ऊपर हम लिख चुके हैं कि प्रतिनिधि राज्यदल (वामीय) 
वालों में भी परस्पर विभिन्न तीन दल थे जिनका निर्देश हम 
यहाँ पर वासीय, अतिवामीय ओऔ.्लौर सध्यवासीय के सैर पर 
फर देता ही डचित समभते हैं। प्रारंभ में दक्षिणीयों की 
संख्या अधिक थी दथा वे खय॑ भो संघटित थे, पर समय फे 
चीतने के साथ साथ इनकी शक्ति, संख्या और संघटन तीनों 
ही लुप्त होते गए । हम यह भी लिख चुके हैं कि फ्रांस का 
प्रथम प्रधान दीपसे चुना गया था । यद्यपि दीपर्स दक्षिणीय 





प्रधान के सम्मुख बैठता है, वहाँ संकुचित विचार 
के छोग उसके दक्षिण हाथ की ओर तथा उदार विचार के लेाग 
वाम हाथ की ओर बेठते हैं। इसका परिणाम यह हो गया है कि 
सेकुचित विचारवालों का नाम जहाँ दक्तिणीय ( 7१9)॥॥ ) पड़ गया है, 
डदार विदारवाले लागें| का नाम वामीय ( 6(॥ ) पड़ गया है । 
उदार तथा संकुचित पिचार शब्द्‌ रापेज्षिक हैं। जो आज संकुचित 
रवाला ,कहा जाता हैं, कल वही उदार विचार का कहा जा सकता 
। दिन पर दिन जिस प्रकार जनता में विचार संबंधी विकाल होता 
» उसी प्रकार उसमें उदार विचारवाले व्यक्तियों की सेख्या बढ़ने व्टगती 
। प्रतिनिधि समासवन में विचार-विभित्नता के अनुसार ही सभ्यों की 
भेघान-विभिन्नता की गई हैं। प्रधान के बाएं हाथ के समीप ही जहाँ 
साधारण उदार विचारवाले सभ्यों का स्थान है, वहाँ अति डदार विचार- 
वाले रूम्यों का स्थान धत्यंत बाई ओर रदा गया हैं। ओर इसी 
प्रकार विचारों की उदारता के दर्जे के थ्रनुसार समय लाग आगे पीछे बैठते 
है। इस कास्येक्रम के कारण उनके नाम भी प्रधान से दूरी के अनुसार 
री पढ़ गए हैं जो ऊपर दिए गए है । 
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था, तथापि -इसका विचार यह था-- इस समय के 
लिये फ्रांस में प्रतिनिधि राज्य ही उपयुक्त है!!! १८७३ में 
अतिवामीय दल प्रवल हुश्ना। उस समय दीपर्स जैसे व्यक्ति 
का प्रधान पद पर स्थित रहना अनुचित ही था । इसके त्याग- 
पत्र दे देने के पश्चात्‌ मैकूमाहन के प्रधान पद दिया गया | 
इसने श्रपनी म॑त्रिसभा सध्यवामीयों में से चुनकर बनाई, परंतु 
गतिवामीयें की प्रवलता ने इसका भी शीघ्रतां से अधःपात 
कर दिया । १८७६ तक इसी प्रकार दलों के कारण राज्य में 
अस्थिरता रहों। वड़ी कठिनता से १८७६ में अतरंग सभा 
और प्रतिनिधि सभा का प्रथम चुनाव हुआ । चुनाव में अत- 
रंग सभा में दक्षियोयों की हो श्रधिकता थी, पर प्रतिनिधि 
सभा सें वामीयों का आधिक्य था। ज्यों ज्यों समय गुजर- 
ता गया, लोां ता प्रतिनिधि सभा में उदार विचारवालों की 
संख्या बहने लगी । भारम्भ में जहाँ उदार तथा मध्यम उदार 
दल ही थे, वहाँ कुछ समय के बाद ही अति उदार विचारवाल्ों 
का भी प्रवेश हुआ। इन्होंने अन्यों से पाथक्य दिखाने फे 
लिये भ्रपने का अवसरवादी के नाम से पुकारना प्रारंभ किया 
तथा ददार श्रौर मध्यम दलवालें ने अपने केए प्रतिनिधि राज्य- 
वादी कददना आरंभ कर दिया । अवसरवादियों की प्रधानता 
राज्य में दिन पर दिन पभ्रस्थिरता लाने लगी ध्यौर साथ ही 
फरांसीसियों के अतरीय ओर वैयक्तिक मामलों में राज्य का 
दाथ बढ़ गया। राज्य की पाठशालाओं और कालेजों से घर्म- 
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शिक्षा हटा दी गई। साम्राज्य में स्थान स्थाल पर उदार विचार- 
पाले राज्याधिकारी नियत किए गए | इन सब परिवतैनों तथा 
पस्थिरताओं का प्रभाव भयंकर हुआ । जनता छदार विचारों 
से संकुचित विचारों में परिवत्तित हे। गई, पर राज्य दिल पर 
दिन डदार विचारों की ओर कुछ गया । जनता तथा राज्य 
के विचारों के विराध से जनरल बालंगर ने लाभ उठाने का यज्न 
किया। यह विचार में दक्षिणीय था और राजा का राज्य 
ही पुत्र: देश में ले आना चाहता था | पहले पहल इसने भिन्न 
मिन्न मंत्रिपद अहया किए । इस प्रकार करते करते श्प्प< में 
इसने प्रधान पद के लिये यत्न किया | परंतु राज्य के संपूण यत्र 
स यह चुनाव से न आ सका । वालंगर के अधःपात से दक्षि- 
दा दल शक्ति में वहुत ही कम्त हो गया और साथ ही राज- 
ऊाय भा दूसरे ही ढंग पर चलने लगा | 

यह पहले दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार अवसर- 
वादियों ने देश के अतरीय मामलों तथा चर्च पर आक्रमण 
किया। फ्रांस में धर्स तथा राज्य का बहुत ही अ्रधिक घनिष्ठ 
संबंध है। बड़े बड़े पादरियों को राज्य नियत करता है आर 
पतन भी वही देता है। कैथोलिक घर्म के सिद्धांव हो 
उसे हैं जिनसे उस धर्म को माननेवाले प्रतिनिधि राजवादी हो 
हे नहीं सकते। अवसरवादियों का इनके प्रति विरेध भो 
रसी लिये घा। १८० में एक विचित्र घटना हुईं। पादरी 
लैवीगेरी ने अपने श्रापको प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्यवादी डद 
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क्रांस की दल्लवंदी पर ध्यान देते समय हमें यह बात भी 
समभ लेनी चाहिए कि फ्रांस में गत ४० वर्ष के भीतर साम्य- 
वादियां की शक्ति भी बढ़ती गई है। सन्‌ १७८८ की क्रांति 
फे भ्रवसर पर भी फ्रांस में कुछ साम्यवादी थे, परंतु उनकी 
संख्या बहुत घोड़ी थी । अठारहवीं शताब्दो के उत्तराधे में 
इनकी बड़ी वृद्धि हुई। आजकल फ्रांस की प्रतिनिधि सभा 
में साम्यवादियों के तीन दल हैं । 

यह ऊपर बता ही दिया गया है कि महासमर का आरंभ 
होने पर फ्रांस में भिन्न भिन्न दक्ञों ने आपस में मेल का पाठ 
सीखा । परंतु अभी तक क्रांस की दक्तवंदी उतनी स्वस्थ नहीं 
हे। पाई है जितनी ईंगलेंड या अमेरिका में है। आजकल 
फ्रांस की प्रतिनिधि सभा में कम से कम €& दल हेंगे जे आपस 
हो में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इनके न्ञाम शोर 
संख्या सदा वदलती रहती है ओर यह नहों कहा जा सकता 
कि एक वर्ष बाद फ्रांस की दलवंदी किस प्रकार की होगी । 
पर यह ते अवश्य कहा जा सकता है कि फ्रांस में इस बात 
का यत्र हा रहा है कि प्रतिनिधि सभा में भिन्न भिन्न दल 


श्रापस में सिलकर कंबल उदार तथा संकुचित इन दे दलें 
में विभक्त द्वो जायें । 


तीसरा परिच्छेद 
जम ती 
यूरोपीय भहासमभर के पूर्व जर्मनी में एक प्रवल एक-सत्ता- 
स्मक साम्राज्य धा। इस साम्राज्य में छोटे वड़े सिल्लाकर २५ 
राज्य थे। इस सब में प्रशिया सबसे बड़ा था । इसके राजा 
का जर्मनी के सम्राट और कैसर का पद प्राप्त था | साम्राज्य 
को दो व्यवस्थापक सभाएँ भी थों ““जुदाखेत और रीशटेग | 
धन्य देशों के सदृश यहाँ कोई संत्रिसभा नहीं थी, किंतु सम्राट 
का एक नद्दासंत्री अवश्य था जे चांसलर कहलाता था | 
पह् अपने कार्यों के लिये सम्रार के प्रति हो उत्तरदायी था | 
तउच्‌ १८१८ सें यह शासन-प्रणाली त्याग दी गईं । श्रव 
वहाँ एकसत्तात्मक राज्य नहीं है। क्रैसर की जगह अब वहाँ 
जन राष्ट्रसंघटन का प्रधान है। चांसलर की जगह एक 
मंत्रिसभा है जिसका श्रध्यक्ष चांसक्र हो कहलाता है । 
वह संत्रिसभा अद प्रतिनिधि सभा € रीशरटैग ) के प्रति उत्तर- 
दायी है। धुंदाख्तेत की जगह रीशखेत स्थापित की गई है 
जिसमें जर्मन राष्ट्रों के प्रतिनिधि बैठ हैं । तात्पर्य यह कि 
पेन १:९८ में जर्मनी में एकसत्तात्मक राज्य के बदले प्रति- 
निधिसत्तात्मक को स्थापना है। गई । 


( ई८ ) 

किंतु नवीन जमेन शासन-पद्धति का वर्णन करने के पहले 
हम प्राचीन जर्मन शासन-पद्धति का कुछ वर्णन किए बिना नहीं 
रह सकते ! कारण यह है कि प्रांचोन जमेन शासन-पद्धति ने 
अपने लगभग ४० वर्ष के समय में संसार का चकित कर दिया 
घा। जम॑न लोग वहुधा यही समझते थे कि संसार के पढे 
पर जर्मन शासन-पद्धति के शान की श्लौर किसी राष्ट्र की 
शासन-पद्धति नहीं है । जर्मनी का यह गारव किसी अंश में 
सत्य भी था। इस प्रणाली की छाया में जर्मनी ने जे। उन्नति 
की, वह प्रशंसनीय है । संसार भर के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भी 
इसकी भूरि भूरि प्रशंसा किया करते थे । किंतु सारी अच्छाई 
एक तरफ कभी नहीं रहती । जर्सनी क्ला| अपनी ताकत का 
घमंड होने लगा । वह संसार का अपने सम्मुख तुच्छ सम- 
भने लगा ओर उसके दिल में यह उमंग उठी कि समस्त संसार 
मेरे नीचे क्‍यों न आ जाय। फल्न यद्द हुआ कि जंमेनी ने 
सन्‌ १८१४ में महासमर छोड़ दिया । इस लड़ाई में जमेनी 
ने जो पराक्रम दिखाया, वह सबका विदित द्वी है। किंतु 
ऊवल यददी कारण नहीं है जिससे जरनी की प्राचीन शासन- 
प्रणाली का वर्णन करना आवश्यक हैं। वास्तव में नत्रीन 
शासनपद्धति भी बहुत कुछ उसी के आधार पर है; और अब 
जर्मनी में कई लेगा की यह राय मी हे रही है कि जर्मनी के 
लिये प्राचीन शासनप्रणाली ही पश्रधिक अच्छी थी और अब 
उसका पुनरुद्धार हाना चाहिए । 
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इस शासतप्रणात्रा का जन्म सन्‌ १८७७ में जमंनां के 

सहापुरुष आटोवान विस्माक द्वारा हुआ था । इसके पूर्व जमनी 

दो सार राज्य एक दूसरे से विभक्त हा 

रहे थे । एक नाम मात्र का संघ अवश्य 

था जिसका अध्यक्ष आस्ट्रिया था. किंतु 

यह विलकुल्ल म्॒तप्राय हो रहा धा। लोगों की यह इच्छा 
घी 


० 


जमंनी की ग्राचीन 


कि प्रशिया की अध्यक्षता में जननी के सब राज्य 
सिर जाच [ किंतु एक न्यान में दे तलवारें केसे रह सकती 
है! क्ृत्र दुक्क आस्ट्रिया झपतनी टांग अड़ाए हुए हूँ. तब तक 
प्रशिया की केसे चल सकती हैं। अत में विस्मार्क 
हे इस राज्यसंब से दर नहीं हागा । 


# 
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सम्राट्‌ नेपोलियन दृतीय ने अपनी सेना तैयार की श्र जमेनी 
के इस संघटन का विराध किया । विस्माके सदश नीतिकुशल 
पुरुष ने एक साथ दो दे। लड़ाइयाँ लड़ना दहितकर नहीं समफरा 
और फ्रांस के कहने पर दक्षिणीय चार राज्यों को जर्मन 
संघटन में शामिल नहों किया । इसी बीच बिस्मार्क ने अकेले ही 
जर्मन राज्यसंध की शासनप्रणाल्ी निर्माण की ओर सब राज्यों 
के प्रतिनिधियों की एक सभा ने इसे स्वीकृत कर लिया। 
त्तदंतर सन्‌ १८६६ में प्रथम रीशटेग ने भी इसे मान लिया । 

जा दक्षिणीय चार राज्य फ्रांस फे विरोध करने पर संघ 
में शासिल नहीं हा सके थे, उनके भी शामिल करने का अवब- 
सर विस्मार्क देख रहा थां। अत सें सन्‌ १८७०. में एक 
विल्नकुल मामूली सी वात पर बिस्मार्क ने फ्रांस से लड़ाई ठान 
दी और बिना किसी कष्ट के विजय प्राप्त करके अपना एकता 
का ध्येय पूरा किया। दक्षिणीय चार राज्यों को मिला लेने 
पर सन्‌ १८७१ में विस्मार्क ने जन राज्यसंध फा जमेन 
साम्राज्य में परिणत कर दिया । इस्रके लिये किसी विशेष 
परिवतेन की श्रावश्यकता नहीं पड़ी । प्रशिया का जे। राजा 
पहले राज्यसंव का प्रधान था, भ्रव वही जमंन सम्राट कह- 
लाने लगा। राज्यसंघ की पालिमेंट साम्राब्य की पार्लिमेंट 
हे। गई और केंद्रीय राज्य और भिन्न भिन्न राज्यों का संबंध, सन. 
१८६७ के मसविदे में कुछ थोड़ी रहोचदल करके, स्पष्ट कर 
दिया गया । इन छोटे मोटे परिवर्तनों के अतिरिक्त सन 
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१८६७ की शासनप्रणाली ज्यों की त्यों रही | जमेनी में वही 
शासनप्रणाली सन्‌ १८९८ तक प्रचलित थी | 

ऊपर हम बता हो चुके हैं कि नवीन शासनपद्धति के 
निर्माण होने के समय जमेन साम्राज्य में २५ राज्य शामित्ल 
थे। जर्मन साम्राज्य एक राज्यसंघटन था| किंतु यह राज्य- 
संघटन अथवा राष्ट्रसंघटन अमेरिका प्रभ्भति राष्ट्रसंघटनों से 
स्वंधा सिन्न था। जिस स्थान पर हम 'राष्ट्रसंघटन! शब्द 
प्रयुक्त करते हैं, उस स्थान पर हमारा एक भाव यह द्वोता 
हैँ कि उस संघटन में सम्मिलित प्रत्येक राष्ट्र की शक्ति तथा 
अधिकार समान होने चाहिएं। परंतु जर्मन राष्ट्रसंघटन में 
स्वेत्र असमानता ही असमानता विद्यमान थी। हम झूपर 
घता ही चुके हैं कि प्रशिया इन राज्यों में सबसे बड़ा 
घा। प्रशिया की जनसंख्या जहाँ संपूण जमेन राज्य-संघटन 
का जनसंख्या की हे थी, वहाँ अन्य २४ जमेन राज्यों की जन- 
संख्या सिलकर हूं ही थी। इस दशा में प्रशिया तथा श्रन्य 
राज्यों का संघटन शेर तथा सियारों के संघटन के सदृश था ) 
इसका फल्ल यह था कि वास्तव में प्रशिया हँ। संपूर्ण जमेन 
सघटन का शास्रक था जिसमें सत्लाह के लिये उंसने अन्य 
राष्ट्रों को भी सम्मिलित कर लछ्लिया था। प्रशिया की एक 
सबसे बड़ा ज्ञाभ तो यह था कि उसका राजा ही जमनी का 
सम्राट था। दूसरा लाभ यह भी था कि उसके ही सब से 
अधिक सभ्य राष्ट्सलभा ( चुंदाखेत ) में थे । जमेन प्रति- 
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निधि सभा में पास किया हुआ कोई भ्रस्ताव राष्ट्रसभा में 
केबल १४ विराधो सम्मतियों से ही रद्द किया जा सकता 
था। राष्ट्रभा में प्रशिया के १७ सभ्य थे। इस प्रकार 
प्रतिनिधि सभा के किसी प्रस्ताव का पास करने या न 
करने में उसका अकेले ही कितना दाथ था, यह किसी से 
छिपा नहों है । इन सब अधिकारों के अतिरिक्त, स्थलसेना, 
नौसेना, कर श्आादि संबंधो नियमें क॑ पास करवाने में या न 
फरवाने में उसे विशेष अधिकार प्राप्त था । संपूर्ण जमेन 
सेनाओं का सेनापति प्रशिया का राजा ही था। * 
प्रतिनिधि सभा कं प्रतिनिधिये। का चुनाव गुप्त रीति से 
साम्राज्य की जनता द्वारा होता था। जनता ही प्रतिनिधि 
पपिकलनिवियि आग में अपने प्रतिनिधि भेजती थी। 
चुनने का श्रश्नकार २५ वर्ष से अधिक 
अवस्थावाले को ही था; परंतु यदि कोई व्यक्ति पच्चीख वर्ष 
की प्रवस्था का होकर भी राज्यकर्मंचारी होता था, दरिद्र या 
इस काये के अयाग्य होता था ते इसे प्रतिनिधि चुनने का 
अधिकार नहीं था । शासनपद्धति क॑ निर्माण काल में प्रति एक 
लाख जनसंख्या के कंवल एक ही प्रतिनिधि मेजने का नियम 
था। उस समय इस नियम के अनुसार जिन जिन स्थानों तथा 
नगरों का जितने सभ्य भेजने का अधिकार मिलता, वही अंत 
तक चला आया, यद्यपि ऋई स्थानों तथा नगरों की जनसंख्या 
चेहद.वढ़ चुकी घी । शासनपद्धति के नियमों कं द्वारा इसमें 
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परिवर्तत नहों हो सकता था। इसका हेतु यद्द था कि 
जनसंख्या में वृद्धि किए हुए शहर इल्यादि अधिक संख्या 
में अपने प्रतिनिधि न भेज सक्क; क्‍योंकि शहर को ओर से 
प्राय: समष्टिवादी या अति उदार विचार के व्यक्ति प्रति- 
निधि सभा में प्रतिनिधि बनकर पहुँचते थे । यह राज्य को 
छव अभीष्ठ हो। सकता था ? 

प्रतिनिधि सभा के सभ्यों को वेतन देना बिस्माक की 
अभीषट न था। यह भी इथलिये कि प्रतिनिधि सभा का 
सभ्य हाना थी कहीं जनता के लिये एक पेशा न बन जाय 
प्रार जीविका का एक साधन न समझता जाय । जमैन प्रति- 
निधि सभा की नियम संवंधो प्राय: सभी अधिकार प्राप्त थे । 
इसके सभ्य अपना प्रधान झाप ही चुनते थे! प्रतिनिधि 
सभा के कार्यक्रम का समुचित रीति पर चलाने के लिये जिन 


जिन नियमों को विशेष पआवश्यकता होती थी, उन्हें वे स्वयं 

हो बना लेते थे । प्रतिनिधियों का चुनाव समुचित रीति पर 
हुआ। हैं या नहीं, इस वात का निरीक्षण भी प्रतिनिधि सभा 

फे सभ्य ही करते थे । 

प्रतिनिधि सभा के लिखित श्रधिकार बहुत ही अधिक 

थे। कोई नियम राज्यनियम नहीं हो सकता था जब 
तक कि उसमें प्रतिनिधि सभा की सहमति न हो | साम्राज्य 

का भावी आयज्यय, जातीय ऋण, वधा निया के साथ 

संचंध रखनेवाली संधियों का! प्रतिनिधि सभा द्वारा पास किया 
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जाना आवश्यक था। यह सब होते हुए भी प्रतिनिधि सभा 
की शक्ति इतनी श्रधिक नहीं थी, जितनी कि कागज पर लिखी 
हुई प्रतीत होती घी । आयब्यय ते वर्ष में प्रायः एक बार 
ही पेश होता था। करसंबंधी नियर्मो को बदलना प्रतिनिधि सभा 
के हाथ में नहीं था। इसमें जमेन राष्ट्सभा की स्वीकृति का 
होना श्रावश्यक था। इस शासनशणाली के अखीर दिलों 
में तो प्रतनिधि सभा का एक मुख्य कार्य यही था कि वह 
राष्ट्र सभा तथा महामंत्रो ( चांसलर ) द्वारा पेश किए हुए 
प्रस्तावों का विचार करे तथा उन्हें स्वीकार करे अश्ववा उन 
प्रस्तावों को जिन स्थानों पर उसे सुधारना अभीष्ट हे।, सुधार 
दे। सारांश यह *कि एक मात्र प्रतिनिधि सभा नियम था 
शासन में जमेन राजनीति का चलाने या बदलने में समथे नहीं 
घी | प्रतिनिधि सभा के महत्त्व को अ्रत्यंत कम कर देनेवाली 
बात यद्द भी थी कि जर्मन राष्ट्र सभा जब चाहे, तब सम्नाट्‌ की 
सम्मत्ति लेकर प्रतिनिधि सभा को वर्खास्त कर सकती थी, 
तथा साम्राज्य का पुनः नए सिरे से प्रतिनिधियों के चुनने के 
लिये बाध्य कर सकती थी | 

शासन-पद्धति के नियमों के प्रनुसार प्रतिनिधि सभा के 
'सभ्य राजकोय प्रबंध पर प्रश्न कर सकते थे, परंतु विचित्रता 
यह घो कि वे प्रश्न किससे करते १ कौन संपूर्ण प्रबंध का एक- 
मात्र जिम्मेवार घा? राष्ट्र सभा के सभ्य तथा महामंत्रो प्रति- 
निधि सभा में जाते थे, परंतु वे भी प्रांतीय राष्ट्रों के प्रतिनिधि 


( ७५४ ) 
के रूप सें ही, न कि राजकीय अधिकारी के रूप में । प्रायः 
प्रतिनिधि सभा में राजकीय प्रबंध आदि पर किए हुए श्राक्षेपों 
का उत्तर महामंत्री ही दे देता था। यदि उप्तकी इच्छा स्वयं 
उत्तर देने की न होती तो वह अपने प्रतिनिधियों द्वारा उन 
प्राक्षेपों का समाधान करवा देता था | पचास'सभ्यों फ्री यदि 
सम्मति हो जाती, तब तो किसी एक प्रश्न पर वाद विवाद देर 
तक किया जा सकता था। परंतु यहाँ पर यह न भूलना 
चाहिए कि जो कुछ भी वाद-विवाद में निर्णेय होता, उस पर 
कफाय करना महासंत्रो तथा उसके सातहतों के लिये आवश्यक 
नहीं था। इस दशा में प्रतिनिधि सभा जर्मन साम्राज्य की नीति 
की प्रकाशक या प्रेरर नहीं कही जा सकती थी। प्रतिनिधि 
सभा चाहे विरुद्ध क्‍यों न हो जाय, महामंत्रो अपना पद छोड़ 
नहीं देता था, न वह यही अतुभव करता था कि जमेन प्रतिनिधि 
सभा की सम्मति पर चल्लनना उसका फकाई कतंव्य ही है। 
प्रतिनिधि सभा पर जो कुछ लिखना था, वच्द लिखा जा चुका | 
ध्रव इम जर्मन राष्ट्र सभा का कुछ वन करेंगे । 
प्राचीन राष्ट्र सभा ( बुंदाख्ेत ) ही जमेनी में प्रदंध- 

नियमें।, न्याय तथा जर्मन राजनीति की प्रकाशक थी । इससे 

मिन्न भिन्न जमेन राज्यों तथा खतंत्र 

सगरों की अतरंग सभा की ओर से प्रति- 
निधि आते थे । कुल सभ्यों की संख्या श८ हा जाती थी | 
इन सभ्यों फो राष्ट्र सभा में जाकर अपन अपने राष्ट्रों की दी 


प्राचीन राष्ट्र सभा 
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सम्मतियाँ देनो पड़ती थों, चाहे वे खयं उस सम्सति के 
विरुद्ध ही क्‍यें न हों। वे वहाँ जाकर अपनी सम्मत्ति 
नहीं दे सकते थे । श८ सम्मतियों में अकेले प्रशिया के पास 
चीस सम्मतियाँ थीं। इससे उसकी शक्ति कितनी अधिक 
थी, यह स्पष्ट ही है। जम॑न साम्राज्य का सम्राट प्शिया का 
राजा ही द्वोता था, यह ते बताया ही जा चुका है। शासन- 
पद्धति के अनुसार महामंत्री और चांसल्लर का नियत करना 
सम्राट के ही हाथ में था । वह प्राय: प्रशिया के दी किसी 
व्यक्ति का इस पद पर नियत करता था। महामंत्रों की 
कितनी शक्ति थी, यद्द हम आगे चल्नकर लिखे'गे । किंतु यहाँ 
ते हमें यही बताना है कि जन राष्ट्र सभा के सभापति 
का 'आासन मद्दाम त्रो ही महण करता था । 

अमेरिकन अतरंग सभा के सद्दश जर्मन राष्ट्र सभा के भी 
नियामक, शासक तथा न्याय संचंधी तीन काये थे | कोई 
नियम राज्यनियम नहीं हे सकता था, जत्र तक कि राष्ट्र सभा 
की स्त्रीकृति न द्वा। इसमें संदेह नहों है कि युद्ध के उद्‌- 
घोषित करने में जमंन सम्राट का बड़ा भारी हाथ था, परंतु 
साथ डी किसी राष्ट्र पर सम्राट आक्रमण नहीं कर सकता 
था जब वक क्रि वह राष्ट्र सभा की स्वीकृति न लेले। 
गप्ट्र सभा, सम्रा _ की अनुमति से प्रतिनिधि सभा को बर्खास्त 
करके नए सिरे से एन: चुनाव के लिये प्रेरित कर सकती धी, 
यह पहले लिखा ज्ञा चुका है। अमेरिकन अंतरंग सभा कं 
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सच्श जमंन राष्ट्र सभा के ही हाथ सें राज्याधिकारियों को 
नियत करना तथा विदेश से संधि आदि करना था | परंतु 
यहाँ पर इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि संधि आदि 
के मामले सें राष्ट्र सभा को प्रतिनिधि सभा की अनुमति 
अवश्यसेव जननी पड़ती थी । 

रा सभा ही साम्राज्य ' के मुख्य न्यायाधीश, कर 
उतर करनेवाले अधिकारी, तथा आयव्यय-विभाग क॑ प्रबंध- 
कर्ता आदि को नियत करती थी। यदि एक राष्ट्र की दूसरे 
राष्ट्र से कल्नह हो जाती ते उस दशा में राष्ट्र सभा ही 
“याय-सभा का काम करती थी। सारांश यह कि जर्मन 
राष्ट्र सभा हो जर्मन राष्ट्रसंघटन की रक्षक थी, प्रत्येक 
राष्ट्र के अधिकारों को स्वरक्षित रखती थी और राष्ट्र 
संघदत या सामप्राज्य के हित के लिये नए नए नियम 
भी वनाती थी | 

यदि किसी शासन-पद्धति संबंधी नियम पर राष्ट्र सभा 
के चौदह सम्यों की विरुद्ध सम्म्तियाँ होहठीं ते। बह प्रस्ताव 
राज्यनियम नहों बन सकता था । इस नियम का तात्पर्य 
पह है कि 'राष्ट्र संघटन! संबंधी कोई सुधार या परिवर्तन 
मात्र प्रशिया की सम्मति से ही गिर सकता था: वदरिया, 
सेक्‍्सनी, वर्टवर्ग ये तीनों छोटे छोटे राष्ट्र भी मिलकर इहों 
भक्ति प्राप्त क्र सकते थे जा अजऊंले प्रशिया की है। 
सतंत्र तौर पर राष्ट्र सभा के सभ्य कुछ भी नहीं थे, क्‍योंकि दे 


[ 
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क॑ सददश मह्दामंत्रों के भी दे। प्रकार के अधिकार थे। कुछ 
अधिकार ते उसे साम्राज्य की ओर से प्राप्त थे; भर कुछ अधि- 
कार उसे प्रशिया के प्रतिनिधि के तार पर भी मिले हुए थे । 

सम्राट_ की ओर से नियत किए जाने के कारण महासंत्री 
जर्मन साम्राज्य का एक बड़ा राज्याधिकारी होता था और राष्ट्र- 
सभा का प्रधान भो वहो होता था। महामंत्री दो राष्ट्र सभा 
में प्रशिया की ओर से प्रतिनिधि का कार्य भो करता और 
इस पअवस्था में जब चाद्दे तव किसी प्रस्ताव पर प्रशिया 
की बीस सम्मतियाँ देकर सारी की सारी जमन राजनीति 
की वागडोर अपने हाथ में कर सकता था। राष्ट्र सभा में' 
प्रशिया का प्रतिनिधि होने से प्रशियन मंत्रिसभा का प्रधान 
भी प्राय: महामंत्री ही होता था | ॥ ह 

विस्मार्क के काल में महामंत्रो की शक्ति बहुत द्वी श्रधिक 
हो गई घो । जमेनी में उस समय महामंत्री फो जितने 
कार्य करने पड़ते थे, उतने काये शायद ही किसी राज्याधिकारी 
को संसार में करने पड़ते हां । यहो कारण था कि विस्माऊ ने: 
कुछ समय के बाद एक उपमंत्रो नियत किया जो उसकी 
बीमारी के दिनों में काये करता था । इसी प्रकार उपमंत्री की 
तरह अन्य राजकीय विभागों में भो उसने अस्थिर रूप से कुछ 
व्यक्तियों का नियत किया जे उस समय उस विभाग का कार्य 
चलाते थे जब विस्मार्क, काये अधिक होने से, उन विभागों 
पर ध्यान न दें सकता था। सारांश यह कि विस्मार्क 
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ने साम्राज्य का संपूर्ण भार अपने ऊपर ले लेना स्वीकृत फर 
लिया; परंतु उसने मंत्रिविभाग का इसलिये निर्माण न किया 
कि कहीं उसके काये में विन्न न पड़े। विस्माके के अनंतर 
महामंत्री की शक्ति जर्मनी सें कम हो गई; और वह किस 
प्रकार कम हो गई, यही हम अब दिखाने का यल्न करेंगे | 
जमनी की प्राचीन शासन-पद्धति में महामंत्री की शक्ति 
तथा उसका कार्य ध्यान देने योग्य है। सम्राट] तथा प्रति- 
लिधि सभा के साथ उसी का सीधा संबंध 
कहा जा सकता था। राष्ट्र सभा के 
साथ महामंत्रो का कितना घनिष्ठ संबंध था, यद्द भी दिखाया 
जा चुका है। इन सब कार्यों का फर्ता धर्ता यदि एकमात्र 
सद्याम॑त्री ही हो तो उसे अनंत कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ जाय, क्योंकि संपूर्ण साम्राज्य का उत्तरदायित्व एकमात्र 
उसी पर आ पड़े । पर॑तु ऐसा नहीं है। नौविभाग, विदेशीय 
विभाग तथा कुछ मुख्य मुख्य सेना संबंधी पदाधिकारियों के 
नियत करने आदि के काये को छोड़कर अन्य शेष सब कार्यों 
में उसे पर्याप्त सद्दायता मिल जाती। सद्दामंत्रो के पास 
राष्ट्रीय प्रबंध तथा फार्यो' के निरीक्षण का भार ही वहुत कुछ 
रह जाता घा। सम्राट या राष्ट्र के कोई राजा भी महामंत्रो 
के पद्‌ पर अपना प्रभुख नहीं प्रकट कर सकते थे ! प्रतिनिधि 
सभा तथा राष्ट्र सभा में महामंत्री की शक्ति बहुत परिसित थी | 
इससे संदेद नहीं कि महामंत्री ही राष्ट्र समा का प्रधान 
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हाता था, परंतु वहाँ उसका अधिकार नाम मात्र का होता था । 
प्रशिया की ओर से बोलने तथा सम्मति देने का छोड़कर 
राष्ट्र सभा में महामंत्री का कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं था | 
साम्राज्य की नीति चल्लाने में उसका कुछ भी हाथ नहीं 
था। राष्ट्र सभा में जाकर महामंत्री कहीं खिलौना ही न हो 
जाय, अतः उसे प्रशिया,की ओर से प्रतिनिधि चुन लिया जाता 
था। परंतु इस दशा में भी उसकी क्या शक्ति कद्दी जा सकती 
थी जब कि उसे प्रशियन राष्ट्र की सम्सति ही वहाँ पर देनी 
पड़ती थी । इतना ही नहीं; यदि कहीं प्रशियन मंत्रिसभा 
का महामंत्रो से किसी नियम के विपय में ऋगड़ा हो जाता, 
तो महामंत्री की शक्ति और भी कम हो सकती थी । परंतु 
प्राय: ऐसा नहीं होता था । ] 

ऊपर हम देख चुके हैं कि प्राचीन जर्मन शासन-प्रणाली 
में महामंत्री की शक्ति बहुत ज्यादा थी । परंतु भूतपूर्व कैसर 
विलियम द्वितीय के जमाने में यह उतनी न रह सकी | 
इसका बहुत कुछ अंश सम्राट ने अपने द्वाथ में ले लिया और 
महामंत्री के पास वास्तव में बहुत थे।ड़ी शक्ति बच पाई । यह 
बात किस प्रकार हुई, यह हम नीचे लिखते हैं 

विस्माक्क के पदत्याग करने पर विलियम द्वितीय ने कैप्रिवी 
नामक महाशय का महामंत्रो बनाया। कैंब्रिवी विज्षियम' 
को सम्मति पर चलनेत्राला व्यक्ति था, अ्रत: विलियम ने इसे 
प्रशियन सभा का प्रधान भी बसा दिया। परंतु १८<९ में 


( ८५४ ) 
पाठशाला संबंधी प्रस्ताव पर कुछ ऋकगड़ा हुआ, जिससे उससे 
प्रशियतत सभा की प्रधानता छोड़ दो तथा वह एकसात्र मद्दा- 
मंत्री के पद पर ही रहा। इस घटना का परिणाम यह हुआ 
कि महामंत्रो की शक्ति बहुत ही कस हो। गई। विजल्तियम ने 
भी इस समय यह अनुभव कर लिया था कि भिन्न भिन्न 
स्थानों पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों के होने ही से उसकी शक्ति 
बढ़ सकती है । सभी स्थानों पर विघ्मा्क की तरह एक ही 
व्यक्ति के हो जाने से उसकी शक्ति पर बड़ा भारी धक्का 
पहुँचता था। कैप्रिवी के एकमात्र महासंत्रों रह जाने से 
दिलियम की शक्ति बढ़ गई। क्रैप्रिवी के महामंत्रित्व में 
विस्माक का बढ़ी चतुरता तथा बुद्धिमता से खड़ा किया हुआ 
सारा सहल सटियासेट हो! गया। कोई समय था जब 
कि विस्माक ही जसेती का एकमात्र कतों घ॒र्ता था, परंतु अब 
वह दशा न थी । विस्माक ने बहुत अधिक परिश्रम करझे 
महामंत्रो के पद की जा शरक्तियाँ बढ़ाई थीं, वे सबकी सब 
विलियमस की वुद्धिमत्ता से काफूर हो गई' । महासंत्री का 
प्रतिनिधि सभा में भी वह बल न रहा जो इसका इस 
समय था जब कि वह संपूर्ण साम्राज्य को शक्ति का प्रतिनिधि 
था। महामंत्रो के प्रशिया की प्रधानता छोड़ने से उसको 
शक्ति दो स्थानों सें विभक्त हो गई। सम्राट की शक्ति इस 
विभेद से बहुत ही अधिक वढ़ गई । इतना होने पर भी 
यहा पर यह न भूलना चाहिए कि सम्राट साप्राज्य की 


( ८६ ) 


सभाओं में खयं नहीं जा सकता था तथा वह सीधे तार पर 
प्रतिनिधियों को प्रभावित करने में सर्वथा असमर्स था, भ्रतः 
वह खेच्छाचारी नहीं हे सकता था। महामंत्री कैप्रिवी 
तथा प्रशियन प्रधान पूलन्ब॒र्ग का पारस्परिक विरेध था | 
१८८४ सें यह विशेध यहाँ तक बढ़ा कि उनका मिल्लकर काम 
करना श्र॑ंभव हो गया | सम्राट ने बुद्धिमत्ता से दोनों की 
दी पदच्युत कर दिया तथा द्वेहन्लेही शिल्लि फर््ई कं दोनों 
पदों का अधिकारी बनाकर सारे राष्ट्र को बागडोर अपने हाथ 
में कर ली। प्रिंस' विस्मार्क से जिस समय दोे।ों पदों की 
अपने ह्वाथ में लिया था, उस समय उसका उद्देश्य अपनी 
शक्ति का बढ़ाना था | परंतु वित्वषियम द्वारा महामंत्री को 
दानों ही पद दिलवाने से बिलियम की शक्ति बढ़ गई । इस 
शासनपद्धति में सम्राट के द्वारा महामंत्री का नियत किया 
जाना जहां सम्राट्‌ की शक्ति को बढ़ाता था, वहाँ सम्राट का 
साम्राज्य का संपूर्ण कार्य महामंत्रो द्वारा ही कराना उसे 
संच्छाचारी होने से रोकता था । सम्राट्‌ का महामंत्री के 
नाथ क्या संबंध था, यद्द विस्तृत रूप से दिखाया जा चुका 
हैं। प्रथ हम यह दिखाने का यत्न करेंगे कि सम्राट का 
जनता क॑ प्रतिनिधियों के साथ फ्या संबंध था। 
प्रतिनिधि-लभा की सम्मति पर ही सम्राट को आ्थिक 
+ दायता मिल सकती थी, अन्यथा नहीं । यदि सम्राट प्रति- 
निध-सभा की सम्मति पर न चले ते उसे प्रतिनिधि-सभा 


( ८७ ) 

आश्िक सहायता देना बंद कर सकती थी । धन बिना सम्रांट्‌ 
का साम्राज्य का शासन करना बहुत कठिन था | जन प्रति- 
निधिसभा में सभ्य बहुत से दलों में विभक्त थे । इस दशा में 
प्रतिनिधि-सभा का सम्रोट्‌ को अपनी इच्छा पर चला लेना 
बहुत छुछ कठिन था । क्योंकि सम्राट कुछ दल्वों को अपनी 
ओर करके जे चाहे, कर सकता था तथा पयाप्त आथिक 
सहायता भी प्राप्त कर सकता था। सारांश यह कि जमेनी 
में सम्राट्‌ की शक्ति लोक सभा फे दलों पर निर्भर रहती थी । 
हम जर्मन साम्राज्य की शासन-प्रणालों का वर्णन कर चुके 
हैं। यह भी विघ्तारपूर्वक दिखा चुके हैं कि शासन-प्रणाल्ली में किन 
किन अंगों की कितनी कितनी शक्ति थो। किंतु नवीन शासन- 
पद्धति पर लिखने से पहले हम प्रशिया की प्राचीन शासन प्रणाली 
' का कुछ वशन किए बिना नहीं रह सकते। प्रशिया की शासन- 
प्रणालों लिखने के बाद अगले परिच्छेद में हम जमंनी की 

अवाचोन शासन-प्रणाली का वर्णन करने का यत्र करेंगे ! 

प्रशिया 

१८४८ की जमेन क्रांति फे अनंतर १८४५० की ३१ जन- 
वरी को राजा ने प्रशिया की वत्तमान कालीन शासन-पद्धति 
की स्वीकार किया | किंतु अत तक 
भी प्रशियन उदार दलवालों की यह 
सम्मति रही कि उनकी शासन-पद्धति 
में वह स्वातंत््य नहीं है जो कि वे चाहते हैं। यह क्‍यों 7? 


प्रशियन शासन- 


पद्गति का डफच 


( प८ ) 


इसका कारण यह है कि जाति में जब यह शासन-पद्धति प्रच- 
लित की गई, उस समय उसमें वह शक्ति न थी जिससे वह 
राजा का किसी कार्य फे लिये विशेष रूप से वाध्य कर 
सकती । विचित्रता ते यह है कि प्रशियन शासन-पद्धति में 
जा नियम-धाराएंँ थों, प्रजा के निःशक्त होने से राज्य उन पर 
भी कार्य नहों करता था तथा बहुत सी बातें में स्पेच्छाचारी 
था। दपष्टांत के तार पर शासन-पद्धति के अनुसार जनता की 
शिक्षा में राजा का हाथ नहीं हा सकता था, परंतु चिर- 
काल से इस विपय में जनता ने कुछ भी ध्यान न दिया तथा 
इस विपय -में कोई नियम तक न बनाया । परिणाम यह 
हुआ कि प्रशिया में राजा की आज्ञा के बिना एक भी जावीय 
विद्याल्यय नहीं खोला जा सकता था। यद्यपि खुले मैदान 
बहुत से निःशस्त्र मनुष्य एकत्र हे सकते थे, परंतु प्रत्येक _ 
समिति के लिये जनता का पुलिस को सूचना देनी पड़ती थी। 
सबसे अधिक आश्चये की वात ते यह थ्री कि पुलिस प्रत्येक 
प्रकार की समिति में कारंबाई सुनने के लिये जा सकती थी 
ग्रार जिस समिति का चाहे, बर्खास्त भो कर सकती थी | 
इसमें संदेह नहों है कि स्थानीय स्वराज्य ( 7.0०॥] 5ि७॥- 
७0०घ४९११॥6७६ ) तथा न्यायात्रयां के कारण कुछ स्वतंत्रता 
चढ़ गइ थो, परंतु वास्तव में जनता की वैयक्तिक तथा राज- 
नोतिक स्वत त्रता बहुत कुछ प्रतिबद्ध सी ही घथो। प्रशियन 
शासन-पद्धांत का नियम-घाराओ के अनु सार जातीय सभा 


( ८र्ड ) 
तथा राजा द्वारा नियम शीघ्र ही बनाए जा सकते थे । 
किसी प्रस्ताव के राज्यनियम बनने फे लिये वहाँ दो बार 
सम्मतियाँ ली जाती थीं जिनका पारस्परिक अंतर २१ 
दिन का होता था |: 
प्रशियन राष्ट्र का प्रधिपति राजा ही समझा जाता घा, 
यद्यपि शासन-पद्धति के अनुसार उसकी शक्ति बहुत कुछ परि- 
सित थो | राजा का उत्तराधिकारी उसी 
के वंश का कोई पुरुष होता था । 
प्रशिया में स्वी राज्य पर नहीं बैठ सकती थी । राज्यनियस 
के बनने के लिये जातीय सभा की स्वीकृति आवश्यक थी 
श्रौर राजा के हस्ताक्षर भी होने आवश्यक थे। राज्याधि- 
कारियां को नियत करना प्रशिया के राजा के हाथ में था। 
राजा ही वहाँ भिन्न भिन्न व्यक्तियों को सानसूचक उपाधियाँ 
दिया करता था । 
प्रशिया की (शासन-पद्धति के अनुसार राजा के प्रत्येक 
काय पर किसी न किसी मंत्रो के हस्ताक्षर का होता आवश्यक 
था। मंत्रो ही पर राजा के कार्यों का 
उत्तरदायित्व था। पर तु यहाँ पर इस 
बात का ध्यान रखना चाहिए कि मंत्रियों का डपरिलिखित 
उत्तरदायित्व राजा के ही प्रति था, न कि प्रजा के प्रति । प्रशि- 
यन मंत्रियां तथा उनके प्रतिनिधियों को राज्य की दे!नों सभाझों 
में वोलने की पूण खतंत्रता थी । मंत्री लोग के प्रति सभाओं 


राजा 


संन्निसभा 


( <० ) 

की विरुद्ध सम्मति भी हो जाय, ते भी वे लोग अपना पद 
त्याग नहीं करते थे । यह इसी लिये कि मंत्री लोग राजा के 
कर्मचारी द्वोते थे, न कि प्रजा के। देशद्रोह, घूस तथा 
शासन-पद्धति के अतिक्रमण संबंधी कुछ देाष यदि सभा 
में संत्रियां पर लगाए जाते ते उनको दंड मिल सकता था। 
परंतु दंड क्या दिया जाय, यह शासन-पद्धति की नियमधाराओं 
में नहीं लिखा हुआ था। इन सब स्वतंत्रताओं के होते हुए 
भो आय-व्यय समिति द्वारा प्रशियन मंत्रियों पर पर्याप्त वाधा 
लगी हुई थो ।  श्राय-व्यय समिति के सभ्य न्यायाधीशों 
के सदहदश मंत्रियों के शासन की सीमा से वाहर थे। इस 
समिति का काये राजकीय भिन्न भिन्न विभागों के आय-व्यय 
का निरीक्षण करना था तथा उसकी सूचना जातीय सभा को 
देना था। इस दशा में जातीय सभा यदि किसी विभाग 
का अधिक धन देना न मंजूर करे, तो इस विपय में मंत्री को . 
दवना पड़ता था ओर यह मंत्रियों पर पर्याप्त बाधा थी । 

प्रशियन संत्रिसभा के प्रधान मंत्रों का अपने साथियों 
पर एक भी अ्रधिकार नहीं प्राप्त था ओर न बह अपने विचारों 
पर दूसरे मंत्रियां का चलने क॑ लिये बाध्य कर सकता था | 
प्रशियन म॑त्रिसभा का अगरेजी मंत्रिसभा से कुछ भी साहश्य 
नहीं था ! जिस समय देश पर विपत्ति पड़ी हो और प्रति- 
निधि सभां को वैठक न हो, उस समथ मंत्रिसभा अस्थिर 
रूप से नवीन नियम वना सकती थी तथा देश में. उन्हें 


ध्य 
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प्रचलित कर सकती थो। परंघु प्रतिनिधि सभा की बैठक 
के आरंभ होते हो संत्रिसलभा का यह कर्तेठय था कि वह उत्त 
तियर्मों को पास करवाकर स्थिर वना हले। सामयिक्ष प्रश्नों 
पर विचार करने के लिये इसका साप्ताहिक अधिवेशन होना 
अत्यंत आवश्यक था। मंत्रिसभा में बहुसम्मति से पास हुई 
किसी बात पर मंत्रियों का चलना पझ्रावश्यक नहीं था। इस 
प्रकार- के कार्य से केवल एक ही ल्ञाभ होता था। वह यह कि 
राजा का यह सूचना मिलन जाती थी कि प्रमुुक अम्ुक बातों 
पर मंत्रियों की वहुसंख्या की क्‍या सम्मति है। भ्रशिया से 
मंत्रों लोग एक दूसरे के भ्रधीन नहीं थे । वे अपनी हो सम्मति 
पर सदा कास किया करते थे! यह पहले ही लिखा जा 
चुका हे कि प्रशियन संत्री एकमात्र राजा क॑ हो प्रति उत्तरदायी 
धा। राजा जिस संत्रो से असंतुष्ट होता, उसे प्थक्‌ कर देता 
था। राजा मंत्रियों फा उनकी शासन की शक्ति के कारण 
चुनता था, न कि विचार की शक्ति के कारण । प्रशियन मंत्र 
लोग छापने पैरों पर आप खड़े रहते थे । उन्हें किसी दूसर 
के अपराध फे कारण स्वय' गिरना नहों पड़ता था । 

प्राचीन प्रशियन शासन-पद्धति की आय-व्यय समिति तधा 
आशिक समिति का कार्य ध्यान देने योग्य है, अत: अब उसी 
पर कुछ लिखा जायगा | 

आय-व्यय ससिति के सभ्य को न्यायाधीशों के सहृश 
ही अधिकार प्राप्त था, यह हम अभी लिख चुके हैं। राष्ट्रीय 


(डर ) ' 


संत्रिसभा की सम्सति के भ्रतुसार राजा आय-व्यय समिति के 
प्रधान को चुन लिया करता था। प्रधान जिन जिन व्यक्तियों 
को निर्देश करता था, उन्हीं व्यक्तियों के 
राजा आय-ध्यय समिति के सभ्य के तार 
पर्‌ चुन लिया करता था। यद्द समिति 
सीधे तार पर राजा के प्रति ही जिम्मेवार थी | मंत्रिसभा से 
इसका उत्तरदायित्व संबंधी कुछ भी संवंध न समझना चाहिए | 
यह समिति ही राज्य के संपूर्ण विभागों के आय-उयय की पड़- 
ताल किया करती थी तथा संपूर्ण कार्यो" की सूचना प्रतिनिधि- 
सभा में भेज दिया करती थी | यह ते हुआ आय-व्यय समिति 
का कार्य; अब हम आशिक समिति के काये पर भी एक दे। 
शब्द लिख देना आवश्यक समभते हैं । धन संवंधी भिन्न भिन्न 
राज्यनियमंा का जाति की आशधिक दशा पर क्या प्रभाव पड़ता 
है, इसका देखना इस समिति का कार्य था | श्रार्थिक मामले 
में प्रशिया का साम्राज्य की राष्ट्र सभा में किस ओर अपनी 
सम्मति देनी चाहिए, इसका निर्गेय भी यही किया करती थी । 
राजा के पास आशिक प्रस्ताव भेजने से पूषे वे इस समिति के 
पास भेज जाते थे। इस समिति का काये एकमात्र सलाह 
देंना ही कद्दा जा सकता हैं। इसके बहुत से सभ्य पाँच 


आय-व्यय समिति 


तथा आधिक समिति 


व के लिये राजा द्वारा नियत किए जाते थे और ४2५ सम्य 
देश की भिन्न भिन्न व्यापारिक और व्यावसायिक समितियों 
द्वारा चुने हुए आते थे । 


( हरे ) 


जातोय सभा तथा राजा सिल्कर प्रशिया में राज्यनियम 
बना सकते थे, यह पूवे ही लिखा .जा चुका हैं। जातीय 
सभा ल्ार्ड सभा तथा प्रतिनिधि सभा 
का सिल्लाकर कहा «जाता था। प्राय: 
ये दोनां सभाएँ अपने अधिवेशन प्थक्‌ पथक ही किया करती 
घी. परंतु यदि कोई आवश्यक काये आ पड़ता था तो थे 
देानों सभाएँ जाति सभा के रूप में परस्पर मिलकर अपने 
अधिवेशन कर लेती थीं। वर्ष सें जातीय सभा का एक वार 
वेठना आवश्यक था । राजा जब चाहे तब जातीय सभा को 
दूसरी वार चुनाव के लिये प्रेरित कर सकता था । 
जातीय रूभा की नियासक शक्ति अति विस्तृत थी । कोई 
नियम राज्यनियस नहीँ हो सकता था जब तक कि जातीय 
सभा को स्वीकृति न होती । वार्षिक आय-व्यय, कर, जातीय 
ऋण आदि के विपय सें इसकी स्वोकृदि अत्यंत्त ग्रावश्यक थी । 
जातीय सभा अपनी ओर से भी प्रस्ताव पेश कर सकती थी, 
परंतु प्राय: मंत्रों लाग ही ऐसा करते थे । 
शासन पर जातीय सभा का प्रभाव वहुत ही न्‍्यूत था । 
जातीय सभा शासकों के कार्य के निर्यक्षण के लिये अपनी 
निरीक्षक समिति! बैठा सकती थो। परंतु साथ ही राज्य 
अपने शासकों का यहाँ तक रोक सकता था कि वे निरीक्षक 
समिति का किसी बात की भी सूचना न दें। मंत्रियों का कघन 


जातीय सभा 


था कि जातोय सभा की धन्य समितियों के सदश निरीक्षझ 


ु ( ४ ) 


समिति का भी उनसे कोई संबंध न होना चाहिए। सारांश 
यह कि भिन्न भिन्न विभागों के शासन पर जातीय सभा अपनी 
सम्मति प्रकट कर सकती थो, जिसका वास्तविक प्रभाव 
कुछ भो नहीं कहा जा सकता। जातीय सभा की दोनों हीं 
सभाएँ अपने अपने प्रधान को अपने आप चुनती थीं | -जमेन 
राष्ट्संघटन की जातीय सभा के सदश ही इसकी बहुत सी बाते' 
धीं। उसी के सदश इसका भो ससकृता चाहिए । 

प्रशियन प्रतिनिधि सभा में सभ्यों की सेख्या लगभग ४३३ 
थी। संपूर्ण प्रशिया अनेक जिलों में विभक्त था, जिनमें से प्रत्येक 
जिले में प्रतिनिधि सभा के सभ्य चुनने- 
वालों की संख्या नियत थी। ३० वर्ष 
की उमर से अधिक उमरवाला व्यक्ति ही प्रतिनिधि के वैर पर 
चुना जा सकता था। चुननेवालों के अपनी अपनी संपत्ति 
के अनुसार तीन विभाग थे। जो व्यक्ति संपूर कर का 
थे भाग देते थे, वे प्रथम श्रेणी में गिने जाते थे । जो व्यक्ति 
अवशिष्ट है भाग कर में देते थे, वे द्वितीय श्रेणी में गिने 
जाते थे। इसी प्रकार जे बचा हुआ तिद्दाई भाग कर में देते 
थे, वे तीय श्रेणी के व्यक्ति कहे जाते थे । प्रत्येक श्रेणी 
कुल मभ्यों का ई स्वयं चुनती थो। इस प्रकार श्रेणियों 
द्वारा चुने हुए व्यक्तियों का राज्य की ओर से यह अधिकार 
प्राप्त था कि वे प्रधेनिधि सभा के सभ्यों का चुनाव करें | जब 
कैसा सब्य का प्रतिनिधि सभा में स्थान रिक्त हो जाता था 


| ०», ५३ 
नि 


प्रतिनिधि सभा 


( रुए ) 


तव प्रतिनिधि सभा उसके स्थान पर किसी व्यक्ति को खर्य 
नहीं चुतती थी, अपितु उन चुननेवाल्ों को हो सूचना भेज 
देती थी। वे हो चुनकर प्रतिनिधि सभा में सभ्य को भेजते 
थे। यह चुनने का नवीन नियम १८४८ में प्रशिया में आरंभ 
किया गया था । इस रीति से संपत्तिदालों को विशेष अधि- 
कार प्राप्त थे; परंतु निधेनों तथा दरिद्रों के अधिकार भी 
छीने नहीं गए थे । 


चौथा परिच्छेद 
जमनी 
( गत परिच्छेद से आगे ) 
अर्वाचीन शासन-पद्धति 
पिछले परिच्छेद में हम जमेनी , की प्राचीन शासन-पद्धति 
का वर्णन कर चुके हैं। साथ ही इमने यह भी बताया 
है कि उस शासन-पद्धति में जर्मन सम्राट्‌ू का क्‍या स्थान 
था। जर्मन सम्राट, प्रशिया का राजा होने के कारण और 
महामंत्रो का अपने कायू में कर लेने के कारण जमेनी का सवे- 
सर्वा द्वी हा गया था | | 
विलियम द्वितीय, जे जमेनी का आखिरी सम्राट, था, 
बढ़ा बुद्धिमान, चतुर तथा परिश्रमी था। उसकी उमंगे' नेपो- 
लियन तथा सिकंदर के सहश थीं। उसने विस्माक से शक्ति 
लेकर अपने द्वाथ में की और जमेन साम्राज्य की वृद्धि में दत्त- 
चित्त हुआ । राजनीतिक शक्ति के सहारे उसने जर्मनी की 
नोशक्ति तथा स्थलशक्ति बढ़ाई । विद्या, विज्ञान तथा व्यापार 
व्यवसाय की उन्नति में भी उसने विशेष ध्यान दिया | 
विल्ियम कैंसर की «शक्तिवृद्धि से फ्रांस भयभीत था। 
छिप छिपे उसने इंग्लैंड से मित्रता की। - रूस के जार का 


( ७ ) 

भा उसने जर्मनी के विरुद्ध उत्तेजित किया। टद्ेषाग्नि शनेः 
शरने: बढ़ती गई । 

इधर जमेनी में समष्टिवादी दलवाले राजकीय सुधार की 
आवाज उठा रहे थे । वे जनदा के प्रति उत्तरदायी मंत्रिसभा 
स्थापित करता चाहते थे और प्रशिया को प्रतिनिधि चुनने की 
विधि और रीशटेय के सभयें में देर फेर करने की आवाज उठा 
रहे थे। विलियम कैंसर ने इस आंवाज को शांत करने क॑ 
लिये प्रच्छा अवसर पाया । सन्‌ १८१४ के श्रगस्त में उसने 
युद्ध भ्रारम्भ कर दिया। कुछ काल के लिये जनता का 
आंदोलन बंद हो गया । जब तक जमेनी विजय प्राप्त करता 
रहा, तव तक ते सब जमेन जी जान से लड़ाई में ज्गे रहे; किंतु 
जब अंत में भाग्य का पलड़ा जर्मनी के विरुद्ध कुकने लगा, तद 
जमनों का धीरज जाता रद्दा। खाने पीने तक के लिये जन 
मुहताज हा रहे थे। ऐसी शअ्रवस्था सें जनता ने फिर राज- 
नातिक आंदेलनन खड़ा किया । पहले ते अ्रधिकारियों ने इसे 
सख्ती से दबाने का प्रयत्न किया । किंतु इसका कुछ नतीजा 
नदों निकला । आखिर को सरकार ने घेषणा की कि जर्मनी 
के कुछ सुधार दिए जायेंगे, परंतु वे लड़ाई के खतस होने के 
पहले कार्य में नहीं लाए जायेगे। 

इसी बीच कुछ ऐसी सार्वे की घटनाएं हुई' जिनसे जर्मन 
जनता प्यार भी उत्तेजित हो उठी हार स्थिति सरकार के कायू / 
बाहर हो गई । पहली घटना ते सादे (८१5 छी रूस की 


शुरा ८... ५६: 


( ८ ) 

थी और दूसरी जर्मनी फे विरुद्ध लड़ाई में प्रमेरिका का पदा ण । 
रूस की क्रांति ने जमेनी की जनता का इस बांत के लिये उत्सा- 
हित किया कि जिस प्रकार रूस ने जार को रूस की गद्दी से 
उतार दिया, उसी प्रकार जर्मन जनता भी कैसर फो राज्य-पद 
से विहीन कर सकेगी ! यहाँ तक कि एक समष्टिवादी दल्ल- 
वाला सभ्य रीशरटेग के प्लेटफाम पर चढ़कर यह घाषणा करने 
लगा कि जर्मनी में प्रजातंत्र राज्य अ्रवश्यमेव होगा । रीशरटेग 
में बड़े जारों के व्याख्यान होने लगे, जे। सब प्रचलित जर्मन 
शासनपद्धति के विरुद्ध थे। सरकार के पास सिवा रीश- 
टेंग को वरखास्त फरने के और कोई चारा नहों बचा । 

इसी प्रकार श्रमेरिका के युद्ध में सम्मिलित द्वोने के वाद 
जम॑न जनता का विजय का रहा सहा विश्वास जाता रहा; श्रौर 
यदि कुछ विजय की भी श्राशा करते, तब भी यह तो स्पष्ट ही 
था कि लड़ाई का शीघ्र अंत नहीं होगा । सरकार म्ूठी भूूठी 
जीत की खबरें देती रही, परंतु इससे भी लोगों का घैये नहीं 
चेधा प्रौर उनकी उत्तेजना बढ़ती गई । श्रव वे 'श्रधनी गिरी 
हुई दशा के लिये वित्तियम केसर और सरकार को दोप देने 
लगे और यह चाहने लगे कि शीघ्र ही इसका अत हो और 
जमेनी में प्रजातंत्र राज्य स्थापित हो। 

कुछ दिनों तक ते जर्मन सरकार ने लोगों को भुलावे में 
रखा, किंतु अत में जगह जगह जर्मन सेना परास्त होने 
लगी श्रौर जर्मनों के छक्के छूट गए। सरकार ने एक दम 


( ईर्ड ) 


संधि की प्राथेना करते हुए अमेरिका के प्रधान महाशय वित्पतन्न 
के पास तार पर तार भेजे । इधर समसष्टिवादियों की माँग 
भी एक के वाद एक संजूर की । महाशय विल्सन ने इस 
प्राधेना का जे। जवाब सेजा, उसका श्राशय यही था कि जब 
तक जमेनी अपनी शाखन-पद्धति बिल्कुल बदल न देगा, तब 
वक उसकी कोई सुनाई नहीं होगी । इस जवाब ने साम्राज्य- 
प्रेमियों की रही सही आशा वाोड़ दी और जगह जगद्द से 
सम्राट्‌ को गद्दो से उत्तार देने और पूर्ण रीति से प्रजा का प्रति- 
निधिसत्तात्मक राज्य स्थापित करने की आवाज उठने लगी । 

यह दशा देख सम्राट गद्दी छोड़कर भाग गया और महा- 
मंत्रों के हाथ में सारा भार सौंप रया। महामंत्रो ने 
5 नवंबर सन्‌ १८१८ की सम्राट्‌ के पदल्याग को घोषणा 
फर दी) खय्यं अपना अधिकार उसने समष्टिवादियों के 
नेता एवट को सौंप दिया ! सम्राट हालेंड भाय गया; और 
यही उसके लड़की ने भी किया ! साम्राज्य के अन्य राजाओं 
से भी अपना अपना अधिकार विना किसी अड़चन को प्रजा 
को सोंप दिया | 

शासन की वागडोर पाते ही एवट ने शीघ्र दी छः सभ्यां 
की एक सभा स्थापित की और घोषणा की कि शीघ्र ही संपृर्ण 
जमेन राष्ट्र की एक प्रतिनिधि सभा बुलाई जायगी जे नवीन 
जसत शासनप्रणाली का निर्माण करेगी। यह छः सभ्यों 
को सभा काम-चलाऊ सरकार कहलाई | 


( १०० ) | 
एबटे की घाषणा के अनुसार जनवरी सन्‌ १८१७ में 
शासनप्रणाली निर्माण करने के लिये जमेनी की प्रतिनिधि सभा 
की बैठक हुईै। इस सभा में कुल्न ४२३ सभ्य चुने गए थे 
जिनमें ३७ स्तियाँ थीं। सभ्यों को चुनने में प्रत्येक बालिग स्ली- 
पुरुष का मत देने का अधिकार था। अगले ही महीने में 
विआआमर में, इस सभा ने शासनप्रणाज्ञो बनाने का काये आरंभ 
किया । ३१ जुलाई सन १८१८ को यह काये पूरा हा गया, 
और ११ दिन बाद ही नवीन शासन-प्रणाली कार्य रूप में 
परिणत दो गई । प्रतिनिधि सभा से पास होने के बाद यह 
जनता की राय क॑ लिये उसके समक्ष नहीं रखी गई । 
इस नवीन जर्सन शासनप्रणाली ने जसेनी में राष्ट्रसंघट- 
नात्मक शासनपद्धति ही स्थापित की । हम पिछले परिच्छेद में 
देख चुके हैं कि सन्‌ १८१८ के पूर्व जर्मन 
साम्राज्य भी राष्ट्रसंघटनात्मक राज्य 
कद्दल्लाता था; किंतु वास्तव में इस राष्ट्रसंघटन में सच्चे राष्ट्र 
संघटन का बह सबसे प्रथम गुण नहीं था जिसको बिना 
दम किसी राब्य को ठीक तरह से राष्ट्रसंघटनात्सक नहीं 
कह खसकते। वह यह कि जमस॑न राष्ट्रसंघटन सें जो जो 
राज्य शामिल थे, वे वरावर वरावर नहीं थे श्रौर न उनको 
वरावर अ्रधिकार हो मिले थे। प्रशिया सबसे बड़ा था 
आार इस कारण उसका विशेष अधिकार भी प्राप्त श्रे | 
नवान जर्मन शासनपद्धति के निर्माणकर्चाओं ने जर्मनी को 


नवीन जर्मन राष्ट्रसंघटन 


( १०१ ) 


सच्चा राष्ट्संघटनात्मक राज्य बनाने का प्रयत्न किया और 
उन्हेंने प्रशिया का ६-७ छोटे छोटे राष्ट्रों में विभक्त करने का 
इरादा किया । किंतु जनता का यह पसन्द न था। लोग 
प्रशिया को विभक्त करने को तैयार नहीं थे । फल्ल यह हुआ 
कि प्रशिया का राष्ट्र ते। जैसा का तैसा रहा, किंतु जर्मन राष्ट्र- 
संघटन में उसका अधिकार पहले जैसा अपरिमसित नहीं रह 
सका। उसके बहुत से अधिकार कम कर दिए गए। अब 
नवीन राष्ट्रसभा ( रीशख्रेत ) पर उसका इतना कब्जा नहीं है 
जितना कि पुरानी बंदेखेत पर था । 

यद्यपि ऊपर से देखने सें नवीन राज्य राष्ट्रसंघटना- 
स्मक है, तथापि वास्तव सें हम उसे राष्ट्रसंघटनात्मक नहीं 
कह सकते !। प्राचीन शासनपद्धति में 
शासन का मुख्य अधिकार भिन्न भिन्न 
राज्यों के हाथ में था ओर केंद्रीय सर- 
फार के हाथ में वहुत कम अधिकार थे । यदि केंद्रोय सर- 
कार बहुत बलशाली मालूम होती थी, ते इसका कारण यहीं 
था कि ज्ञोग सम्राट्‌ के अधीन केंद्रोय सरकार और प्रशिया के 
राजा के सीचे प्रशियत सरकार सें कुछ भेद नहीं समभते थे; 
क्योंकि, जेसा हम घता ही चुक॑ हैं, प्रशिया का राजा और 
जन सम्राद एक ही व्यक्ति था और साम्राज्य में प्रशिया चहुत 
ही बड़ा था। किंतु इस नवीन शासनप्रणाल्ली फे अनुसार अब 
धासनाधिकार मिन्न भिन्न राष्ट्रों से खिसकृकर कंद्रोय सर- 


भिन्न भिन्न राष्ट्रों का 


राष्ट्संघटन से संबंध 


६ १०२) 


कार क॑ द्वाथ में प्रा गया है। अ्रव भिन्न भिन्न राष्ट्र संपूर्ण 
जर्मन जनता की ही इच्छा पर राज्य करते हैं ओर फेवल उन्हीं 
से संबंध रखनेवाले विषय बहुत थोड़े हैं। कई ल्लोग ते 
यह प्रश्न भी करते हैं कि नवीन जर्मन-शासनप्रणाली को 
राष्ट्रसंघटनात्मक कहना ठीक है अथवा नहीं ? यह ते सत्य 
हैं कि यदि केंद्रीय सरकार वीमर-शासनपद्धति द्वारा प्रदत्त 
सारे अधिकार जमाने लगे ते भिन्न भिन्न राष्ट्रों के अधिकार में 
कुछ भी नहीं वच रहेगा । उस अवस्था में मिन्न भिन्न राष्ट्र 
एक बड़े राष्ट्र के मिन्न भिन्न प्रांत के ही सदश हो जायेंगे, जिन्हें 
कंवल अपनी केंद्रीय सरकार की आज्ञा ही मानने का अधि- 
कार बच रहेगा । 

नई शासनप्रणाली के अंगों का वर्णन करने के पहले हम 
यह बताना चाहते हैं कि नवीन शासनप्रणाल्ली किस तरह 
बदली जा सकती है। पहले ते जमेन 
पाल्िंमेंट की देने सभाएँ अपने अपने 
वाटों से कोई अद्ल वदल कर सकती 
। किंतु यदि प्रतिनिधि सभा के किसी 
प्रस्ताव पर राष्ट्रसभा सहमत नहों होती, ते वह प्रस्ताव दे 
हफ्ते बाद राज्यनियम वन जाता है, वशतें कि राष्ट्र सभा 
जनसम्मति के लिये उस प्रस्ताव का राकना न चाहे! 
अ्रगर जनरम्मति के लिये वह प्रस्ताव रोक लिया जाता हैं ओर 
यदि उसे जनता पास कर दे ते वह राज्यनियम हो। जाता है, 


नई शासनप्रणाली 
किस प्रकार बदली जा 
सकती हैं 


“९ काश 


( १०३ ) 


श्रन्यधा नहों | दूसरे, जनता को खय॑ भी शासनपद्धति के 
बदलने का प्रस्ताव करने का अधिकार है। इस प्रस्ताव का 
निणेय जनता ही करती है। परंतु यहाँ यह ध्यान रखना 
चाहिए कि जहाँ शासनपद्धति बदलने के लिये जनसम्मति लो 
जाती है, वहाँ जितने कुल्न रजिस्टर्ड वोटर हैं, उनकी ही बहुसंख्या 
होनी चाहिए, न कि उनकी जितने कि वास्तव में वोट देते हैं । 

जमेन शासनपद्धति की सर्वप्रथम यही घोषणा है कि 
जर्मन राष्ट्रसंघटन प्रजा का प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है श्रोर 
इसके सारे राजनीतिक अधिकार जनता से ही प्राप्त हैं । राष्ट्र 
संघटन के प्रत्येक राष्ट्र का भी प्रजा का प्रतिनिधिसत्तात्मक 
राज्य होता आवश्यक है। इनको प्रजा के प्रति उत्तरदायी 
मंत्रिसभा रखनी होगी श्र अपनी व्यवस्थापिका सभा के प्रति- 
निधि चुनने के लिये सब वाल्लिग ख्री-पुरुषों को प्रत्यक्त, किंतु 
गुप्त रीति से, मत देने का अधिकार द्वोगा। प्रतिनिधि चुनने में 
जनसेख्या का कुछ खास अनुपात रखना भी श्रावश्यक 
होगा। उपर्युक्त हद के अंदर प्रत्येक राष्ट्र को अधिकार है कि 
वह चाहे जैसी अपनी शासनपद्धति निर्माण करे । 

हम ऊपर कद्द आए हैं कि केंद्रोय सरकार के पास ही 
शासन के मुख्य अधिकार हैं। किंतु यह किस प्रकार है ? शासन- 
पद्धति के अनुसार कुछ निदिष्ट शक्ति 
केंद्रोय सरकार को प्राप्त है और विशिष्ट 
शक्ति राष्ट्रों को प्राप्त है । किंतु अन्य राष्ट्रसंघटनात्मक राज्यों के 


शक्तिसंविभाग 
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मुकावले जम॑नी का शक्तिसंविभाग छुछ भिन्न है। अमेरिका में 
केंद्रोय सरकार फा कुछ शक्ति प्राप्त है और इसक अंतर्गत 
जितने विपय हैं, वे सव करीब करीब एक से ही माहात्म्य के हैं। 
किंतु जमेनी में ये विषय कई प्रकार के हैं। प्रथम श्रेणी के 
विपय वे हैं जिनमें केंद्रीय सरकार को पूर्ण प्रधिकार है प्रौर 
उनमें राष्ट्रीय सरकारों का बिलकुल हस्तक्षेप नहीं है। 
द्वितीय श्रेणी में वे विषय आते हैं जिनमें जब तक केंद्रीय सरकार ' 
कुछ हस्तक्षेप न करे, तब तक राष्ट्रोय सरकार की उन पर पृर्ण 
ध्रधिकार है। कुछ ऐसे विपय भी हैं जिनमें किसी विशेष अवस्था 
में केंद्रीय सरकार को राष्ट्रीय सरकार के मामलों में हस्तक्षेप 
करने का अधिकार है; अर्थात्‌ ऐसे विपय घहुधा राष्ट्रीय सर- 
कार के ही अधिकार में हैं; किंतु विशेष अ्रवस्था प्राप्त होने पर 
उन्हें केंद्रोय सरकार प्रपने हाथ में ले लेती है। इनके अति- 
रिक्त केंद्रीय सरकार को राष्ट्रीय सरकारों के लिये मूल सिद्धांत 
स्थापित करने का भी अधिकार है। इनके ऊपर राष्ट्रीय 
सरकार अ्रपनी अभ्रपनी इच्छा के अनुसार चल सकती है। 
अत में केंद्रोय सरकार पर शासनपद्धति द्वारा कर लगाने के 
सद्दश महत्वपूर्ण विषय में कोई विशेष रुकावट नहीं है। 
जो कुछ रुकावट है भी, वह यही दे कि खर्च करते वक्त 
कद्राय सरकार का उस खास राष्ट्र की आवश्यकताओं की ओर 
ध्यान देना चाहिए जिसका रूपया वह खच् करती है 
जिन विषयों में केंद्रीय सरकार ( जर्मन रीश ) को ही पूर्ण 


न 
च्थ 
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रीति से देखना पड़ता है, वे ये हैं --विदेशसंबंधी, उपनिवेशसंबंधो, 
रक्षा, सिक्का चलाना, पोस्ट आफिस, तार, टेलीफोन, नागरिक 
तथा विदेशोय निवासी ( (जंप्रश्ण्यशा) थ्यते ०णांअं]०१), 
अ्रपराधियों को देशनिकाला देना, जर्मंत निवासियों का 
वाहर जाना श्लौर वाहरवालों का जी में आना ( ॥7778- 
78007 बाते बशाणां87४४०07 ) कौर बेचने के सामान पर 
कर लगाना ( ४४ )। इनके अतिरिक्त जिन विषयों में केंद्रीय 
सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, वे बहुत हैं | इनसें सामाजिक 
भलाई और जातीय रक्षा संबंधी विषयों में एकता बनाए 
रखना मुख्य है । जिन विषयों में केंद्रोय सरकार को मूल 
सिद्धांत स्थापित करने पड़ते हैं, उनमें कर-संबंधो मुख्य हैं । 
अतः यह स्पष्ट है कि यदि केंद्रीय सरकार रक्तो रत्तो अपनी 
शक्ति काम में लाने लगे तो राष्ट्रोय सरकारों के पास बहुत 
ही कम्म शक्ति बच रहेगी । 

किसी राष्ट्रसंघटनात्मक शासनपद्धति सें जब भिन्न भिन्न 
राष्ट्रों और केंद्रीय सरकार के वीच शक्तिसंविभाग होता है 
पेव यह खाभाविक ही हे कि एक ऐसी संस्था को भी स्थापना 
का जाय जो इस बात का निणेय कर सके कि केंद्रीय सरकार 
भोर राष्ट्रीय सरकार अपनी अपनी हृद से वाहर ते नहीं गई । 
फभी कभी दोनों सरकारों में इस विषय पर झगड़ा भी हो 
जाता है। इस भरगड़े को दूर करने के लिये अमेरिका में ते। 


(० 


'पहाँ का सबसे वड़ा न्यायालय ही श्रधिकारी है, किंतु जर्म 
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में वहाँ के सबसे बड़े न्यायाक्यय को यह अधिकार प्राप्त नहीं 
है। वहाँ इस प्रश्न के हल करने के लिये एक विशेष न्‍्याया- 
लय है। इसमें: प्रतिनिधि सभा तथा बड़े न्यायाज्ञय के ही 
सदस्य और न्यायाधोश बैठते हैं। इस विशेष न्यायालय का 
भ्रध्यक्ष प्रधान द्वारा नियुक्त किया जाता है । 
नवीन शासनप्रणाली के अनुसार जमेनी में एक कार्यकारिणी 
सभा, एक व्यवस्थापिका सभा श्लौर एक सदर न्यायात्य 
( 809०७76 0०0७ ) स्थापित हुआ है । 
राज्य का सुख्य अधिकार प्रधान की सिल्ला 
है । प्रधान को चुनने के लिये प्रत्येक स्त्रो पुरुष फो प्रत्यक्ष मत 
देने का अधिकार है। प्रधान की अवधि सात वर्ष की होती 
है, किंतु वह पुनः भी चुना जा सकता है। जन शासनपद्धति 
के अनुसार यहाँ कोई उपप्रधान नहों चुना जाता | जब कभी 
प्रधान की जगह खाली हो जाती है, ठव उसका कार्ये कानून के 
मुताबिक चलता रहता है। तुरंत ही नया प्रधान चुना जाता 
है और वह भी पूरे सात वर्ष फे लिये प्रधान होता है। 
प्रधान के निर्वाचन की रीति भी ध्यान देने योग्य द्दै। 
लेकिन यद्द भी वता देना पश्रावश्यक है कि शासनप्रणाली 
अंवानुनेन: की द्वारा काई विशेष रीति निदिष्ट नहीं की 
रंति गई हं। शासनपद्धति ते! सिर्फ यद्दों 
निर्देश करती दे कि प्रधान सारी जर्मन 
जनता द्वारा चुना जायगा। निर्वाचन की सारी रीति मुख्य 


प्रधान 


( ६०७ ) 


<्् रे 5 
बचे राधज्यनियस व्डः अचदसा न न्‍्ड्ज क्ज्ज्ल्जज ता द् 
सरकार क राज्यवचस के अछुसार है । ऊंचा यम आज्ञ- 
>> सनिर्वाचन ५ लिये 


कन्न अ्चल्ित है, प्रधात के निवराचन के लिये बहुधा दो बार 


चुनाव होता है। यदि पहले चुनाव में ही किसी व्यक्ति का 


जज 





गषअ 


पहुठ ज्यादा वाद मिल जाये ता वह उसी निर्वाचन से 
प्रधान वन जाता है, परंतु जब॒ उन्सेदवारों में किसी एक का 
विशेष वहुमत नहीं होता, ठत्र १५ दिन वाद दुवारा चुनाव 
होता है। इसमें जिसे बहुमद प्राप्त हा, वही प्रधात का पद 
ग्रहए करता 

प्रधान अपनी अवधि से पहले भी पदत्याय करने के छ्लिय 
वेध्य किया जा सकता चर । इसक दा तराक् हैं। पहला ता 
पदर-न्यायालय में मुकदमा ([07252!7677०) चलाकर और 
दसरा प्रतिनिधि सभा आर जनतवा के प्रस्ताव क॑ द्वारा। प्रधान 
भ पदच्युत करने का जर्मनी क्वा यह दूसरा तरीक्रा विलक्ुक 
पनही हैं। अमेरिका में गवर्नर का जनवा के प्रस्ताव द्वारा पद- 
खुतक्िया जा सकता है, परंत प्रधान का नहीं । हर्मनी ही एक 


पशहेंजिसका प्रधान जलता के प्रस्ताव से पदच्दुत भी हा 


ब् 
न््क 
बे न कक स+ज-न-रनरीननकन-नमक, “ईर| 


5] 
९ । पहल तो प्रतिनिधि सभा | मत ऊझे प्रधान के पदच्डत 


की पलाव पास करती हैं। इसके उपरांत यह 5रस्वाप 


डॉ! 


भर्न्मा 


ऊ लिये सेज्ा जावा ईै। जनसन्मवि बदिं पि 
5 पु 
हवा प्रधान का अपना पद छाड़ दना पता ६ * 
परे जनसन्मति ने प्रतिनिधि सभा की अत्वाल 


छाोइहना प६ 


"हे किया ता प्रधान का अपना पद नंद! 


( १०८ ) 


उल्लटे उसे उस तारीख से सात वर्ष तक की नवीन अवधि मिल 
जाती है। साथ ही प्रतिनिधि सभा को भी नवीन सभ्य 
चुनवाने पड़ते हैं। यद्द एक विचित्र विधि है और इसमें 
प्रधान का मामूली सी बात पर पदच्युत होने का डर नहीं है । 
कागज पर ते प्रधान के लिये बहुत कुछ शक्तियाँ लिखी 

हुई हैं, परंतु वास्तव में मंत्रियों का उत्तरदायित्व उन शक्तियों का 
सारा सार निकाल लेता है। प्रधान की 

प्रत्येक आज्ञा पर मद्दामंत्री या अन्य किसी 

मंत्री का हस्ताक्षर होना प्रावश्यक है। इस हस्ताक्षर से मंत्री 
अपने सिर पर उस आज्ञा का उत्तरदायित्व ले लेता है और 
इसके लिये वह प्रधान के प्रति नहों किंतु प्रतिनिधि सभा के 
प्रति उत्तरदायी होता है। इसका फल यह द्वोता है कि प्रधान 
फोई ऐसी आज्ञा नहों निक्नलाल सकता जो प्रतिनिधि सभा के 
अनुकूल न हो; क्योंकि यदि प्रतिनिधि सभा के अनुकूल नहीं 
है, तो उस पर कोई मंत्री हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं 
होगा--उसके हस्ताक्षर कर देने पर उसे उत्तरदायीं बनना 
पड़ेगा और प्रतिनिधि सभा के प्रतिकूल होने पर उसे अपना 
पद त्याग करना पड़ेगा। अत: यद्यपि प्रधान को राज्यनियम 
का कार्य में परिणत कराना, जनता में शांति स्थापित करना, 
जमन राष्ट्रसंघटन के विदेश संबंधी काये करना, संधि करना 
इत्यादि अधिकार प्राप्त हैं, तथापि इनमें प्रधान मनमासी नहीं 
कर सकता । लड़ाई छेड़ने और शांति स्थापित करने में 


प्रधान की शक्ति 


( १०४ ) 


प्रधान का कोई अधिक्नार नहों है। यह काम प्रतिनिधि सभा 
क॑ मत से ही हो! सकता है | 

राज्यनियमों के बनने में प्रधान के हस्ताक्षर की आवश्य- 
कता नहीं होती । किंतु काई नियम तभी राज्यनियम 
बनता है जब प्रधान उसको प्रकाशित कर देता है। प्रधान 
का अधिकार है कि वह खय॑ प्रकाशित न करके किसी 
नियम को जनसम्मति के लिये भेज दे; श्रौर वह नियम 
तव तक राज्य-नियम नहीं बनता, जब तक जनता उसे पास न 
कर दे । किंतु यहाँ भी यह ध्यान रखना चाहिए कि इसमें 
भी प्रधान को पहले किसी उत्तरदायी मंत्रों के हस्ताक्षर 
लेना आवश्यक है। अतः यह स्पष्ट है कि प्रधान के हाथ में 
वास्तव में बहुत कम शक्ति है। किंतु बहुत कुछ संभावना है 
कि प्रधान की कुछ शक्ति बढ़ाई जाय । 

महामंत्रो प्रधान द्वारा नियत किया जाता है । शासन- 
पद्धति के अनुसार उसे सरकार की नीति का निशेय करना 
एड़्ता है ओर इसके लिये उसे प्रति- 
निधि सभा क॑ प्रति उत्तरदायों भी दाना 
पहुता है । वह अपने सातहत संत्रीगण 
नियुक्त करदा है। ये मंत्री झार महामंत्रो सिलकर मंत्रि- 
सभा बनाते हैं। इस संत्रिसभा का एश साथ आर प्रत्येक 
मंत्री का पथकू एयक्‌ प्रतिनिधि सभा छा बहसत का आजसरा 
रखना पड़ता है । 


॥£ 


सह्टामंत्री 


( ']]0700)]०7' 
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मंत्रिसभा के सभयों की संख्या शासनश्रणाली द्वारा निर्दिष्ट 
नहीं है। इसका प्रधान द्वारा मह्ाामंत्रो की राय से निर्शेय किया 
जाता है। आज-कल जमेन म॑त्रिसभा 
में १२ मंत्री हैं। इनमें चांसलर ( महा- 
मंत्रों ) और वाइस चांसलर शामिल हैं। चांसलर को छोड़ 
अन्य ११ मंत्रियों के ऊपर एक एक शासन विभाग का भार 
होता है। वे ग्यारद्द शासन विभाग इस प्रकार हैं--- 

विदेश विभाग, रक्षा विभाग, अथे विभाग, कोश विभाग, 
न्याय विभाग, अतरीय ( 7७7०७ ) विभाग, डाक और तार. 
विभाग, भेाजन विभाग, मजदूर विभाग, उद्योग ( [76प&8%9 ) 
विभाग, और कालापानी विभाग (]0७78907 ७४07) । मंत्रियों 
को प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रसभा दोनों में वैठने का अधि- 
कार है। वे विल्न पेश कर सकने हैं और बहस भी 
कर सकते हैं । 

राष्ट्र सभा जर्मन पालिमेंट की प्रथम सभा है । प्राचीन राष्ट्र 
सभा के सद्दश इसमें शक्ति नहीं है। इसके सभ्यों की नियुक्ति 
भी अ्रव दूसरे ढंग से ही द्वोती है। प्रत्येक 
राष्ट्र श्रपनी अपनी मंत्रिसभा में से एक 
न एक व्यक्ति राष्ट्र के प्रतिनिधि के तार 
पर भेजता है। प्रत्येक राष्ट्र उतने मंत्री भेज सकता है 
जितने -मत का उसका अधिकार है; और यह जनसंख्या 
पर निर्भर च्द । प्रति १७ +772००० निवासियों पीछे एक 


म॑ ब्रिसभा 


राष्ट्र सभा 
( किराए ) 


( १११ ) 


मत मिलता है। किंतु हर एक राष्ट्र को कम से कम एक 
मत अवश्य सिलता है, चाहे उसकी जनसंख्या दस लाख से 
कम क्यों न हो; और कोई राष्ट्र कुल सभ्यों के ह से ज्यादा 
के साथ नहीं भेज सकता, चाहे उसकी संख्या कितनी 
ज्यादा क्‍यों मत हो। यह केवल प्रशिया की शक्ति परिमित 
करने फे लिये उपाय है। प्रशिया फे लिये केवल यही एक 
रुकावट नहीं है। प्रशिया का जितने मत प्राप्त हैं, उनमें से 
केवल आधे ही उसकी समंत्रिसभा ऊ॑ मंत्रियों द्वारा गिने जायेंगे, 
बाकी प्राधे प्रशिया के प्रतिं सें बट जायेंगे । 

नवीन राष्ट्र सभा में प्राचीन राष्ट्र सभा के सारे दोष 
निकाल दिए गए हैं। इसकी चैठकं” बहुधा जनता के लिये 
खुली हुई द्वोती हैं। मत भी प्रत्येक सभ्य के ही इच्छानुखार 
लिया जाता है। किसी राष्ट्र की कमेटियाँ बनाने का 
विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है । 

बहुधा अन्य देशों में राष्ट्र सभा का कार्य प्रतिनिधि सभा 
फे बिलेों को दाहराने, सुधारने श्लौर रोकने का हुआ करता 
है | परंतु जर्मन राष्ट्रसभा का मुख्य कार्य ता प्रथम्त ही विल्ल पेश 
फरना है। मंत्रिसभा पहले अपने प्रस्ताव राष्ट्र सभा के पास 
भेजती है। फिर उसकी राय फे साथ वह प्रस्ताव प्रतिनिधि 
सभा में जाता है। राष्ट्र सभा स्वयं फोई प्रस्ताव संत्रिसभा का 
दे सकती है कि वद उसे प्रतिनिधि सभा के रूमक्ष रख दे । 
मंत्रिसभा छपसी राय के साथ उसे प्रतिनिधि ऊूसा के सामने 


( ११२ ) 


रख देती है । किंतु राष्ट्र सभा को राज्यनियम बनाने का अधि- 
फार नहीं है। यह ते प्रतिनिधि सभा के ही अधिकार में है । 
राज्यनियम के लिये दोनों समाञ्रों की सम्मति आवश्यक नहीं 
है। प्रतिनिधि सभा द्वारा पास हो जाने पर उसे राष्ट्र सभा 
की सम्मति के लिये भेजे जाने की जरूरत नहीं है। बहुधा 
बह प्रधान के पास भेज दिया जाता है और उसके प्रकाशित 
करने पर १४ दिन बाद वह कार्य में लाया जाता है। किंतु, 
इसी बीच, राष्ट्र सभा को यह अधिकार है कि वह मंत्रिसभा 
के पास अपनी असम्मति भेज दे । ऐसा करने पर वह राज्य- 
५ नियम पुनः प्रतिनिधि सभा के पास भेज दिया जाता है। 
यदि दोनों सभाश्रों को सम्मति एक नहीं हुई ते! प्रधान उसे 
जनसम्मति के लिये मेज सकता है। यदि नहीं भेजे ते 
वह नियम राज्यनियम नहों बनता, बशरतें कि प्रतिनिधि सभा 
३ बहुमत से राष्ट्र सभा के विशेघ को मानने के लिये तैयार 
नहो। उस अवस्था में या ते प्रधान को उसे प्रकाशित करना 
पड़ता है या जनसम्मति के लिये भेजना ही पड़ता है । 

. सन्‌ १८१८ फे पहले यह सभा पार्लिमेंट की श्रधिक 
शक्तिशाली सभा नहीं थो ; परंतु नवीन शासनप्रणाली का 
इसे हो अधिक शक्तिशाली बनाने का 
ध्येय रहा है। इसकी प्रवधि चार साल : 
की दोती हैं। इसके सभ्य चुनने का , 
प्रत्यक वालिंग जी-पुदषप को अधिकार है। निर्वाचन विलकुल , 


पतिनिधि रूभा 
(९0॥5 ०४ 
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सोधा तथा गुप्त रीति से होता है और जनसंख्या के आधार 
पर होता है । यदि चुनाव की विधि पर कुछ लिख दिया 
जाय ते अनुचित न होगा | 

संपूर्ण जर्मनी ३४ जिलों में विभक्त है। प्रत्येक जिल्ला 
मद ६०,००० वोट देनेवालें के पीछे एक सभ्य चुनता है। 
सलालिय प्रतिनिधि सभा के सभ्यों की कोई खास संख्या 
निदिष्ट नहीं है और न यही निर्दिष्ट है कि प्रत्येक जिले से 
कितने प्रतिनिधि आवेंगे । यह ते वोट देने के समय आने- 
वाले वोटरों की संख्या पर निर्भर है। प्रत्येक राजनीतिक 
रेल भ्पने दल के कुछ उस्मेदवारों की एक सूची बनाता है । 
पह सूची जिल्लों के उम्सेदवारों की होती है। इस प्रकार की 
पद दलों की सूचियाँ मत देने के कारों पर छप जाती हैं और 
प्रत्येक मतदाता किसी खास पार्टी की पूरी सूची के लिये अपना 
मत देता है। अल्लग अलग उसम्मेदवार पर मत नहीं दिया 
जाता । जब सब मत दे चुकते हैं, तब यह देखा जाता है कि 
कितने कितने आदमियों ने किस किस सूची पर मत दिए हें 
फिर उनमें से ६० ,००० मतदाताओं के पीछे एक प्रतिनिधि 
उस सूची सें से निकाल लेते हैं; जैसे समषध्यिवादियों की 
सूचो के लिये यदि १,८६२,००० मतदाताओं ने सत दिए हैं 
ता इस सूची में से पहले फी ३ नाम प्रतिनिधि हा ज 

किंतु जे वोट इससें बचते हैं, उनका क्‍या होता है ९ ये 
३५ जिले मिलाकर सात बड़े बड़े भागों में विभक्त हैं । प्रत्येक 


शा८--< 
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भाग के बचे हुए वोट जोड़े जाते हैं। यदि जोड़ ६०,००० 
से ऊपर श्राता है, ते उनमें से प्रति ६०,००० पीछे एक 
प्रतिनिधि चुन लिया जाता है। जिस जिस दल्ल की सूचियों 
पर ६०,००० से ऊपर मत शआवेंगे, उस उस दल्ल के ही अनुपात 
से प्रतिनिधि ल्लिए जायँगे । इन विभागों से बचनेवाले वोटों 
फो एक में जोड़ते हैं श्रौर उसी तरह फिर ६०,००० पीछे एक 
प्रतिनिधि चुन लेते हैं। फिर भी यदि कुछ शेष बचता है ते 
३०,००० से अधिक होने पर उस दल के! एक वोट और 
मिलता है। किंतु साथ ही यह ध्यान में रहे कि इस प्रकार 
जाड़ने पर किसी दल को उस संख्या से ज्यादा प्रतिनिधित्व 
नहीं दिया जायगा जितनी संख्या उसके ३५ जिलों से चुने 
हुए प्रतिनिधियों की दोगी। इससे यह स्पष्ट द्वागा कि 
प्रत्येक दक्ष को अपनी अपनी ताकत के अनुसार प्रतिनिधित्व 
प्राप्त हो जाता है। इस विधि का एक' गुण यह्द भी है कि 
लेग व्यक्तियों के लिये मत न देकर सिद्धांतों पर मत देते हैं । 
प्रतिनिधि सभा अपने नियम आप बनाती है और अपना 
अ्रध्यक्ष भी खयं हो चुनती हैं। इस सभा फे सभ्यों का 
वेतन राज्यनियम द्वारा निश्चित होता है। प्रतिनिधि सभा 
की कइ छोटी छोटी कमेटियाँ होती ह॑ जिनमें प्रतिनिधि सभा 
के प्रायः सव दल अपनी अपनी प्रधानता से जगह पाते हैं । 
सब मुख्य मुख्य प्रस्ताव श्रार विल पहले इन कमेटियों में विचारे 
जाते हैं और इसके उपरांत रीशटेग तथा प्रतिनिधि सभा में उन 
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पर विचार द्ोता है । बहुधा प्रतिनिधि सभा का मुख्य दल अलग 
से भी मुख्य मुख्य प्रस्तावों पर विचार कर लेता है और इनका 
निर्णय कमेटी और प्रतिनिधि सभा में भी पास द्वो जाता है । 

जम॑नी सें दे प्रकार के न्यायालय हैं। एक ते वे जो 
साधारणत: न्याय करते हैं श्र दूसरे वे जे शासन संबंधों 
मामलों की देखभाल फरते हैं। साधा- 
रण न्यायालयों में सबसे बड़ा सदर 
न्यायात्षय ( 87०7० 0077५ ) है। उसी के नीचे भिन्न 
भिन्न राण्ट्रों के राष्ट्रीय न्यायालय हैं। सदर न्यायालय के 
पतिरिक्त दूसरा केंद्रीय न्यायाल्य नहीं है । 

जमन शासन-प्रणाली फी सबसे विचित्र बात यह है कि 
यहाँ राज्य के हाथ में राजनीतिक शासन के साथ साथ आशिक 
शासन भी है। जिस प्रकार राजनीतिक 
कार्य के लिये व्यवस्थापिका सभा है, उसी 
प्रकार आशथिक शासन के लिये भी राष्ट्रसंघटन की एऋ 
प्रार्थिक समिति है। यह सत्य है कि इस समिति की उतसी 
शक्ति नहीं है जितनी राजनीतिक पालिमेंट की है; परंतु 
फिर भी पथ संवंधी राष्यनियमों फे बनाने में शोर उनके शासन 
सें हल समिति का बहुत हाथ है । इस समिति को झधिक्ार 
है कि वह मंत्रिससा के पास किसी झथ्थ संदंधी प्रस्ताव पर 
धघ्पनी राय भेजे या खय॑ झथे संचंधो कोई प्रस्ताद ही भेजे | 
इसकी राय और प्रस्ताव मंत्रिसभा प्रतिनिधि सभा के समक्त 


नभ्यायाढूय 


थ्रार्थिक समिति 
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पेश कर देती है। किसी निणेय पर आने के पहले प्रतिनिधि 
सभा को इस राय पर ध्यान देना आवश्यक है| प्रतिनिधि 
सभा को भी यदि कोई आशिक राज्यनियम बनाना होता है, 
ते वह पहले उसे आशथिक समिति के ही पास उसकी राय 
के लिये भेजती है । 

आजकल आधिक समिति में कुल ३९६ सदस्य हैं। इनका 
निर्वाचन भो ध्यान देने योग्य है। प्रत्येक जिले में कई 
स्थानीय मजदूर समितियाँ और मालिक समितियाँ हैं | शासन- 
पद्धति के अनुसार प्रत्येक जिले की स्थानीय मजदूर तथा 
मालिक समितियाँ अपने अपने प्रतिनिधि भेजकर एक एक 
जिला-मजदूर समिति और जिला-मालिक समिति बनावेंगी । 
ये जिला समितियाँ संपूर्ण जमन्र राष्ट्रससंघटन की आर्थिक 
समिति के लिये अपने अपने प्रतिनिधि भेजेंगी । तात्पय 
यह कि राष्ट्र-संघटन की आर्थिक समिति में मजदूर जिल्ला 
समिति तथा मालिक जिला समिति दोनों के प्रतिनिधि 
होंगे। यद्यपि सन्‌ १८१८७ की शासन-प्रणाली ने इन 
समितियों की स्थापना की श्राज्ञा दी है, तथापि अभी जिल्ला 
समितियां स्थापित नहीं हो पाई हैं। अत: आ्थिक समिति 
सें आजकल स्थानीय मजदूर तथा मालिक समितियों के 
ही प्रतिनिधि हैं। इन समितियों का रखने में राज्य 
की नीति यद्द हैं कि धोरे धोरे जर्मनी में साम्यवाद 
स्थापित हो जाय ! 


(8: ) 


उपयुक्त वन के उपरांत जमेनी फे भिन्न भिन्न दलों का 
इतिहास भी लिखना आवश्यक प्रतीत होता है। सम्राट के _ 
जमाने में जर्मनी में बहुत से दल थे प्र 
ये दक्षिणीय ( ॥2)॥$ ) #अर दामीय 
(7,०॥) [के बीच में नरम गरम थे । बिलकुल दक्षिण में श्रत्यंत 
सेकुचित ( #शक्रपध्ाड धाते (70प्क्‍5०'एश्वपए०5 ) इल था | 
इनकी शक्ति देहाती जिल्लों के प्रतिनिधियों में थी | यद्यपि 
इनकी संख्या अधिक नहीं होती थी, तथापि इनसें एऋता होने 
के कारण ये काफो शक्ति रखते थे। थे प्राचोत्त एकसत्तात्मक 
राज्य फे कट्टर हामी थे। इनके बाद कुछ कस संकुचित 
विचारवाल्ञों का दल्ञ था। ये ॥फ%0९ 00॥78०'त्ताएए५ 
कहलाते थे | 

इनके घाद एक तीसरा दल्ल था जो मध्य ( 000/९४ ) 
ओर धामिक दल कहलाता था। ये रोमन केघेलह्िक मत के 
थे श्लौर इस दल्त की उत्पत्ति दिस्‍्माके के समय में हुई घी, जद 
विस्माक ने रोसन फेथे।लिक सतवालों का विरोध किया घा | 
इनकी झुख्य शक्ति रुहर, ववेरिया तथा अन्य दक्तिणी 
राष्ट्रों में थी । 


जमेन दल्बंदी 


वास भाग की ओर बढ़ते हुए मध्यप्त शेणी की जनता से 
शक्ति पानेवाले उन्नत तथा उदार द्चाले ( 00: 3०5४४१४०३ 


४ संदालचित विदारवाढू । 
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धाते.. एतणा॥ओं वआ0छश$ ) थे । अंत में समष्िवादियों 
( 80०४) 0०70००'४॥४ ) का दल था जो लड़ाई के पहले 
सबसे ज्यादा वामीय ओर गरम था । प्राचीन प्रतिनिधि सभा 
में उपर्युक्त छः दल ही थे। किंतु सन्‌ १८१२ के निर्वाचन 
में धार्मिक दलवाले प्रतिनिधियों की प्रतिनिधि सभा में श्रधिकता 
थी। संपूर्ण प्रतनिधि सभा के सभ्यों में इस दल्ष फी 
संख्या है थी। राज्यकाये बीच के दलवालों के ही हाथ में 
था। शासन काये में सन्‌ १७१४ के पचद्दले किसी कट्टर 
समष्टिवादी की भाग नहीं मिल्ञता था। 

महासमर के समय जसंनी में नया निर्वाचन नहीं हुआ । 
सन्‌ १७१२ का ही निर्वाचन अत तक चलता रहा। फिर 
सन्‌ १८१४ में शासन-प्रणाल्ी निर्माण करने के लिये प्रतिनिधि 
महासभा के लिये नया निर्वाचन हुआ | पुराने दल नए नए 
नाम रखकर पुन: सामने आए। किंतु इनके अतिरिक्त एक 
दल श्रौर उत्पन्न हुआ जो समष्टिवादियों से भी ज्यादा गरम 
घा।; यह स्वतंत्न साम्यवादियां ([7090706७7#6 800 9)9869) 
का दल था | जा दल अधिक संकुचित विचार का नहीं था, 
वह उदार दलवालों से मिल गया। प्रतः वीमर महासभा में 
भी छ: दल उपस्थित थे | शासन-पद्धति के निर्माण में बीच के 
दल आपस में मिल्ष गए शऔर अत्यंत दक्षिणीय तथा श्रत्यंतत 
चामीय ( ऊेशा०णाहञाशड शाते [॒ञतेश)००ा्रतेैशा। 500०)55 ) 
इस संघटन से दूर रहे । प्राचोन जर्मन महामंत्री ने, केसर के 
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सम्राट पद छोड़ने पर, राज्य की बागडोर समष्टिवादियों के नेता 
एबटे के हाथ में दो थी | 

सन्‌ १८२० में नवीन प्रतिनिधि सभा का निर्वाचन हुआ | 
इसमें भी समष्वादियों (8009) 72077009॥%8 ) की वहु- 
संख्या थी। कुल्ल सभ्यों में इनकी संख्या ११२ थी; अर्थात्‌ 
$ हिस्सा। सन्‌ १८२४ तक कई मंत्रिसभाएँ बनी श्रौर टूटीं, 
परंतु इन पर इन मध्य दलों ही का कब्जा था । 

सई सन्‌ १७२४ में फिर नया निर्वाचन हुआ । समष्टि- 
वादियों की शक्ति घट चल्नी थी आर दोनों प्लार के गरम दल- 
वालों की शक्ति वढ़ रही थी। किंतु निर्वाचन में फिर भी 
मध्य दलों की ही संख्या अधिक रही । यद्यपि मध्य दलों 
के लोगों की संख्या अधिक थी, तथापि इतनी अधिक न घी 
कि पश्रन्य सब दलों का दवा रखती । इससे न तो गरम दल्ल- 
वालों का ही कब्जा रद सकता था शोर न नरम दलवालों का 
ही। फल यह हुआ कि दिसंवर सन्‌ १६२४ में पुत्र: नया 
निर्वाचन करना पड़ा । किंतु तो भो दोनों तरफ के गग्स 
दलवालों की कुछ द्वार रही । फिर भी सध्य और नरम दल्ल- 
वालों का प्रधिकार उचित रीति से नहीं जमने पाया घा। दतक्तिण 
प्लार क॑ दलवाले सध्य दत्नदालें के मौके पर काम नहीं देते 
थे। नतीजा यद्द हुष्मा कि कुछ काल तक ते मंत्रिसना ही 
नहीं रही; परंतु अत में झत्यंत सेकुचित दल को ही मंत्रि- 
सभा में प्रधानता प्राप्त हुई । 


( १२० ) 


इससे स्पष्ट द्वे कि जर्मनी में संकुचित दलवालों का प्रभाव 
धीरे धीरे बढ़ता आ रहा है। राष्ट्रसंघटन का प्रधोन भी इसी 
दल फा है। इनकी नीति वही है जो प्राचीन जर्मन 
साम्राज्य की थी । इन पुरानी बातें भूली नहीं हैं और ये 
पुन: जर्मनी की सेनाशक्ति बढ़ाना चाहते हैं श्र महासमर में 
की जमेनी की हार का वदला लेना चाहते हैं। जमनी की 
प्रगति से तो ऐसा द्वी मालूम होता है कि शायद इस दल्ल का 
जार और बढ़े । अब ते कुछ ऐसी भी राय सामने आने लगी 
है कि वीमर शासन-प्रणाली में कुछ हेर फेर करना चाहिए । 
ऐसी दशा में जमनी का भविष्य क्या द्वोता है, से 
देखना चाहिए। 

जमैन राष्ट्र-संघटन की नवीन शासन-प्रणाली देखने के 
बाद भिन्न भिन्न राष्ट्रों की शासन-प्रणाली पर भी कुछ कहना 
आवश्यक प्रतीत होता है। हम ऊपर 
वता ही चुके हैं कि वीमर शासन-पद्धति 
के अनुसार मिन्न भिन्न राष्ट्रों को अपनी अपनी शासन-प्रणाली 
निर्माण करने का भ्रधिकार दिया गया था आऔर यह भी आदेश 
किया गया था कि खब राष्ट्रों को प्रजा क्षी प्रतिनिधि-सत्तात्मक 
शासन-प्रणाली ही वनानी दोगी। इस सूल सिद्धांत को लेकर 
भिन्न मित्र राष्ट्रों ने अपनी श्रपनी शासन-प्रणाल्ी निर्मित की । 
यद्यपि इनमें सूल बातें में एकता है, तथापि कई राष्ट्र एक 
दूसरे से बहुत मिन्न शासन-प्रणाली रखते हैं । 


राष्ट्रीय शासन-प्रणाली 


( १२१ ) 


आजकल जसेनी में स्वतंत्र नगरें का मिल्लाकर कुल १८ 
राष्ट्र हैं। हम यहाँ इन सबमें बड़े श्रार महत्त्वपूर्ण प्रशिया 
का ही वर्णन करेंगे। प्रशिया की व्यवस्थापिका सभा दा 
सभाओं की बनी हुई है--अंतरंग सभा ( 8०7४६ ) और 
प्रतिनिधि सभा ( [,97038 ) | प्रतिनिधि सभा की अवधि चार 
वर्ष की होती है श्रौर इसके सभ्य प्रत्येक बालिंग स्त्री पुरुष 
द्वारा, जनता के अनुपात से और सीधे तार पर चुने जाते हैं । 
अतरंग सभा में प्रशिया के भिन्न भिन्न प्रांतों के प्रतिनिधि झआाते 
हैँ श्रेर ये भी जनसंख्या के अनुपात से ही होते हूं । अतरंग 
सभा की अवधि निश्चित नहीं है; इसके सभ्य प्रांतीय निर्दा- 
चन के साथ ही बदलते हैं | 

राज्यनियस बनाने में प्रायः दोनों सभाओं की सग्मति 
होनी चाहिए; किंतु प्रतिनिधि सभा का फिर भी अतरंग सभा की 
प्रपेत्षा अधिक अधिकार प्राप्त हैं । यदि अंतरंग सभा द्वारा रद्द 
किया हुआ कोई प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा : बहुरूत से पास कर 
दे ता वह राज्यनियस हो जाता है | किंतु घन संबंधी दिपयों 
में प्रतिनिधि सभा झतरंग लभा फे विरुद्ध इस तरह नहीं जा 
सकती, यदि अतरंग सभा की मसंत्रिसभा की सम्भति प्राप्त हा। 
इसके पतिरिक्त जनता को भी राज्यनियस की छिये प्रस्ताव 
करने का पार जनसम्मति देने का धधिकार है; परंतु झाय- 
व्यय संबंधी कर संबंधी घोर राष्यसेवक्कां फे देतद से सेदंध रखने- 
वाले विपयां मे जनता को जनछम्मति का झपषिकार नहों है , 


( १२२ ) 

प्रशिया का राजकीय अध्यक्ष कोई प्रधान नहीं है| राज्य 
का सारा भार मंत्रिसभा ही पर है। इस सभा के सिर पर 
प्राइममिनिस्टर या प्रधान मंत्रो है। प्रधान मंत्री प्रतनिधि सभा 
द्वारा नियुक्त किया जाता है ओर वह फिर अपनी मंत्रिसभा 
तैयार कैरता है। मंत्रिसभा को प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तर- 
दायी रहना पड़ता है। किंतु मंत्रिसभा का कोई मंत्री 
प्रतिनिधि सभा फे कुल सभ्यों के आधे से ज्यादा मत के बिना 
निकाला नहीं जा सकता | अंतरंग सभा ओर प्रतिनिधि सभा 
के सभापतियों की सम्मति पाकर प्रधान मंत्री प्रतिनिधि सभा 
का बरखात्त भी कर सकता है | 

प्रशियन लार्ड सभा के सभ्य प्राय: बड़े बड़े राज्याधिकारी, 
ताल्लुकेदार, राजवंशीय लोग तथा श्रन्य इसी प्रकार के राज्य 
द्वारा सम्मानित व्यक्ति हुआ करते थे ॥ 
तीस वर्ष क्री अवस्था से अधिक अवस्था- 
वाले ही लार्ड सभा के सभ्य वन सकते थे | १८<€७ में इस 
सभा के सभयों की संख्या लगभग ३०० थो । इनमें से १०० 
के लगभग ताल्लुकंदार थे और १०० ही ताल्लुकंदारों के द्वारा 
चुने हुए प्रतिनिधि भी थे । सारांश यह कि लार्ड सभा के 
अधिक सभ्य प्रायः ताल्‍लुकेदारों में से ही आते थे | ये लोग 
राज्य क॑ अतिशय भक्त द्वोते थे और उन्हें देश में बहुत सुधार 
भा पसंद नहा था। आय-व्यय संबंधी वजट तथा इससे संबंध 
रखनेंबाल अन्य सब प्रस्ताव पहले पहल प्रतिनिधि सभा में 


लछाडे सभा 


( १२३ ) 


ही पास होते थे तथा वहाँ से पास द्वाकर लाड सभा में भेजे 
जाते थे । ल्वार्ड सभा को उन प्रस्तावों में सुधार का अधि- 
कार प्राप्त नहीं था। लाड्ड सभा जो कुछ नियमानुसार कर 
सकती थी, वह यही कि उन्हें चाहे पास करे, चाहे न पास 
करे। परंतु वास्तव में ला सभा के सभ्य उन प्रस्तावों में बड़ी 
स्वतंत्रता से काट-छाँट करते थे । 


पाँचवाँ परिच्छेद 
अमेरिका के संयुक्त-राज्य 

अमेरिका के संयुक्त-राज्य राष्ट्र-संघटनात्मक राज्य का 
एक उत्तम नमूना प्रदर्शित करते-हैं। इस राष्ट्रःसंघटन में 
अनेक खतंत्र राष्ट्र हैं जिन्हें अपने अपने राष्ट्रों के शासन में 
पूर्ण प्रधिकार है। परंतु इन सब राष्ट्रों ने स्वेच्छा से मिलकर 
एक वृद्दत्‌ राष्ट्रससंघटन कर लिया है और सब राष्ट्रों के वाह्म 
शासन के लिये एक शासन-पद्धति निर्मित कर ली है | इस 
शासन-पद्धति का आरम्भ सन्‌ १७८७ ईंस्वी में हुआ था ! 

इस शासन-पद्धति का मुख्य अंग इसकी जातीय सभा 
५ 00787०88 ) है। इस जातीय सभा द्वारा ही संयुक्त राज्य 
के नियम वनाए जाते हैं । इस सभा के दे भाग हैं--( १ ) 
राष्ट्र सभा और ( २) प्रतिनिधि सभा । 

अमेरिका की राष्ट्र लमा संसार के अन्य सब सभ्य देशों 
की राष्ट्र सभाओं की अपेक्षा श्रधिक ध्यान देने योग्य है। 
सहाशय त्राइस की सम्मति में ते भ्रमेरि- 
कन शासन-पद्धति के निर्माताओं की बुद्धि 
की यह अनुपम तथा अदुभ्भुत ऋृति है । 
कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि अ्रमेरिका की राष्ट्र सभा 
ने अपना कार्य बहुत कुछ सफलता से किया हे। अमेरिकन 


अमेरिकन राष्ट्र सभा 


809९. 
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शासन-पद्धति की ठृतीय धारा में लिखा हुआ है-- अमे- 
रिका की राष्ट्र सभा से प्रत्येक अमेरिकन राष्ट्र की ओर से दे 
सभयों का आना आवश्यक है । इन सभ्यों का उस राष्ट्र के 
नियम-निर्माताओं तथा शासकों से चुना हो, न कि प्रजा ने | 
राष्ट्र सभा के प्रत्येक सभ्य को एक से अधिक सम्मति देने का 
अ्रधिकार नहीं होगा ।! श्रागे चलकर उसी शासन-पद्धति 
में यह भी लिखा हुआ है--राष्ट्र भा को सभ्यों का 
एक तिहाई भाग प्रति दूसरे बष बदलता रद्देगा । ३० वर्ष 
से न्‍्यून अवस्थावाले, भ्रमेरिका में न रहनेवाले दथा भिन्न 
राष्ट्र के निवासी व्यक्ति की राष्ट्र सभा का सभ्य चुनकर 
नहीं भेजा जा सकता |? 

यहाँ पर यह एक बाद लिख देना आवश्यक प्रतीत हाता 
है कि श्रमरिकन शासन-पद्धति के निर्माताओं का राष्ट्र सभा 
वो निर्माण में उद्देश्य जनता के प्रतिनिधिये। को भेजना न था ! 
डनका जो कुछ विदार था, वह यह था कि इसमें भिन्न भिन्न 
राष्ट्रों के सियस-निर्मादाओं तथा शासकों के ही प्रतिनिधि 
श्रावें। अमेरिका फे राजनीतिक प्रबंध तथा शासन से वहाँ 
की राष्ट्र लभा ही शुख्य हे । भिन्न भिन्न राष्ट्रों की जनता ने 
चिरकाल से अपने झपने शासकां का चुनाव ही इस दृष्टि 
करना प्रारंभ फर दिया है कि वह उनके झभीष्ट व्यक्ति के 
हां राष्ट्र सभा में सभ्य के तोर पर दुनवार सेजा करे । इस 


श् 
प्रशार शासन-पद्धति के सिर्माताओंं छा उहच्ध्य सर्वधा 


हा 

संग क्रिया गया है श॥लौर अब उसका कुछ भी ध्यान रखकर 
कारये घहीं किया जाता | 

अमेरिकन राष्ट्र सभा का एक बड़ा भारी गुण यह है कि 
चह सव्वेदा स्थिर रहती है। यद्यपि उसके कुछ सभ्य प्रति 
दूसरे वर्ष बदलते रहते हैं, तथापि सभ्यों से वह कभी 
रिक्त नहीं द्वोती; दे! तिहाई सभ्य सदा उसमें विद्यमान 
रहते हैं। इस प्रकार यद्यपि अमेरिकन राष्ट्र सभा फे सभ्य 
चदलते रहते हैं, परंतु वह खयं स्थिर रहती है । 

अ्रमेरिकन राष्ट्र सभा में राष्ट्रससंघटन के संपूर्ण राष्ट्रों फो। 
सभ्य भेजने का समान श्रधिकार प्राप्त है। इस एक समानता 
के कारण ही छोटे छोटे प्रमेरिकन राष्ट्रों ने प्रतिनिधि सभा 
में जनसंख्या फे अनुसार सभ्य भेजने के नियम को स्वीकृत 
किया है; क्योंकि राष्ट्र सभा में संपूर्ण राष्ट्रों के समान अधि- 
कार होने से बड़े राष्ट्र प्रतनिधि सभा में अ्रधिक सभ्यों को 
भेजते हुए भी छोटे राष्ट्रों पर अत्याचार करने में असमथ हैं । 

आरंभ में अमेरिकन राष्ट्र सभा में केवत्त २६ ही सभ्य थे, 
परंतु आजकल <० हैं। संसार के अन्य सभ्य देशों की अपेक्ता 
अमेरिकन राष्ट्र सभा के सभ्यों की संख्या वहुत ही कम प्रतीत 
होती है ! यह नीचे लिखे ब्योरे से बिलकुल स्पष्ट हो जायगा | 

देश सभ्य 
अमेरिकन राष्ट्र सभा 5० 


८ ५ 


अंगरेजी लाड सभा ७० 


अं, 


देश सभ्य 
फरांसीसी लाड सभा. ३१४ 
कनाडा की ,,  ,, . र्ध्ईद 
प्रास्ट्रेलिया की ,,. ,,. ३६ 
अमेरिकन राष्ट्र सभा के सभ्यों की संख्या का न्यून द्वोना 
उसको लिये प्रच्छा ही है। इससे संघटन का कार्य बहुत डी 
प्रच्छी तरह से किया जा सकता है। श्रमेरिकन राष्ट्र सभा 
फे तीन प्रकार के काये कहे जा सकते हैं--( १ ) नियम 
संबंधी, ( २ ) न्याय संबंधी श्र ( ३) शासन संबंधी । 
राप्ट्र सभा की नियासक शक्ति आय-व्यय क्षे प्रस्तावों को 
छोड़कर प्रतिनिधि सभा के साथ मिली हुई है। फर संबंधी 
प्रस्तावों का छाड़कर कोई प्रस्ताव जाति की दोनों सभाओं 
में से कोई सभा पेश कर सकती है। राष्ट्र सभा का 
प्रस्तावों के पेश करने में बड़ा भारी हाथ है। आयबव्यय 
संबंधी प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा सें ही पहले पेश हो सकते हैं 
तथा फिर राष्ट्र सभा में जाते हैं। इन प्रस्तावों सें भी राष्ट्र 
सभा के सभ्य पर्य्याप्त काट छोंट करने में स्वतंत्र हैं। यदि 
दोनों ही सभाओं का किसी प्रस्ताव पर दिदाद दो ठघधा दे 
देने ही उसे पास करने सें सन्नद्ध व हैं, तो उस दशा सें 
राष्ट्र सभा तथा प्रतिनिधि सभा परस्पर सिलकर एक दवीन 
उपखसिति बनाती हैं। उपससिति जो निर्णय दे, वही निर्णय 
दोनों सभाएं उस दिवादास्पद प्रस्ताव के दिएय सें सान हूठी 
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हैं। प्रस्ताव जब तक देने सभाओं में पास न हो ले, तब तकः 
प्रधान के पास नहीं भेजा जाता । प्रस्ताव स्वीकृत करना या 
न करना प्रधान के हाथ में है। परंतु यदि ३ सम्मति से 
जातीय सभा की दोनों सभाएँ उस प्रस्ताव का पुनः पास कर 
दें, ते। वह प्रस्ताव बिना अधान की खीकृति के ही राज्यनियम 
हो। जाता है| यदि सभाओं के एक अधिवेशन में कोर प्रस्ताव 
पास न हो सके ते वह छोड़ा नहीं जाता । अगले भ्रधिवेशन 
में उस पर पुनः विचार होता है तथा यदि उसे पास करना 
होता है ते पास कर दिया जाता है | 

अमेरिकन राष्ट्र सभा अँगरेजी लाड सभा के खद्दश न्याय 
का कार्य भी करती है। शासन-पद्धति की पहली श्रौर दूसरी 
नियमधारा के अनुसार जहाँ प्रतिनिधि सभा में किसी को 
अपराधी? ठहराने की शक्ति है, वहाँ अपराधी के अपराध का 
न्याय करना राष्ट्र सभा के हाथ में है। जब अमेरिका के 
प्रधान पर मुकदमा खड़ा हो, तब राष्ट्र का मुख्य न्यायाधीश ही 
राष्ट्र सभा में प्रधान का पद अदण करता है, जो प्राय: अमे- 
रिका का उपप्रधान भी द्वोता है। राष्ट्र सभा ने न्याय सभा 
के रूप में अमी तक कार्य वहुत ही अच्छी तरह से किया है | 
यह भी इसी लिये कि प्राय: राष्ट्र सभा के बहुत से सभ्य देश 
के बड़ प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्राइविवाक ही हुआ करते हैं । यह ते 
हुआ राष्ट्र सभा का न्याय संबंधी कार्य; श्रवः हम उसके 
शासन संबंधों कारय पर कुछ लिखेंगे | 


( १३१ ) 


ने जनसंख्या के अनुसार जितने सभ्य नियव किए थ्रे, उनकी 
संख्या ६५ थी। उस समय प्रतिनिधि तथा जनसंख्या का 
प्रनुपात १:३०००० था। परंतु अब यह्द ध्रनुपात बदल 
गया है श्रार प्रतिनिधियों की संख्या भी बदल गई हैं । झ्राजकल 
प्रतिनिधि सभा के सभ्य ४३५ हैं श्लौर प्रतिनिधि तथा जनसंख्या 
का अनुपात भी १:२३०००० है । ईं लोगों की ते यह 
राय है कि प्रतिनिधि सभा की संख्या भ्रव भ्रपनी हद तक पहुँच 
गई है और अब इससे अधिक नहीं होनो चाहिए । पमेरिका 
में दसवें वषे गणना की जाती हैं. श्रौर उसी गणना क॑ अनुसार 
दस वर्षा फे लिये प्रत्यंक राष्ट्र की प्रतिनिधि भेजने की संख्या 
निश्चित कर दी जाती है । प्रतिनिधि खभा का प्रति युग्म वर्षों 
( जैसे १८प<ू२, 5४, ८६ ) में ही चुनाव हुआ करता है । 

प्रतिनिधि सभा के सभ्य के तार पर चुने जाने के लिये 
निम्नलिखित बातें का किसी व्यक्ति सें धोना पश्रावश्यक है | 

( १) अ्रवस्था पचीस वर्ष से कम्त न हो । 
२ ) सात व९_ से असेरिका का नागरिक 
( ६ ) चुनाव फे समय उसी राष्ट्र में रहता हा जिसका 
आर से वह्द चुना गया हो । 

प्रतिनिधि सभा के सभ्य प्राय: दे। दर्ष के लिये ही 
जाते हैं। राष्ट्र सभा को सभ्यां के सदश इसका चनाव 
हाता । इसका परिणाम यह होता है कि प्रति ट्वितोय द्‌ 
संपृर्य प्रतिनिधि लभा नवीन रूप से चनी छाती है: 


्् । 
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अ्रवश्य करवाता है। आरम्भ में प्रधान पर राष्ट्र सभा का 
बंधन इसी लिये रखा गया था कि वह स्वेच्छाचारी न हा 
सके । कुछ भी हो, अधिकारियों के नियत करने में 
राष्ट्र सभा तथा प्रधान के सम्मिलित अधिकार से जो हानियाँ 
हैं, वे स्पष्ट ही हैं, उनका छिपाया नहीं जा सकता । 
विदेशों के साथ संधि आदि करने में भी प्रधान राष्ट्र 
सभा के पंजे में जकड़ा हुआ है | शासन-पद्धति के निर्माताओं 
के काल में राष्ट्र सभा के सभ्य केवल २६ ही थे | उस्त समय 
वह एक छोटी सी गुप्त सभा का फाये भल्ले प्रकार से कर सकती 
घी; परंतु इस समय उसके सभ्यों की संख्या पर्याप्त है, अतः 
विदेशी संधि का विपय भी प्रधान तथा राष्ट्र सभा में देने फे 
हाथ में सम्मिलित पार पर होना अ्रत्यंत हानिकारक है । 
यदि अमेरिका की स्थिति भी युरापीय देशों फे सरश छोती 
ते इसका सुधार शीघ्र ही करना पड़ता | देवी घटना से 
अमेरिफा युद्ध आदि के कगड़ों से अभी बहुत दूर हे; अतः 
उसको अभा तक इसमें परिवतेन करने की आवश्यकता का. 
अनुभव नहों हुआ है । 
अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में अमेरिकन राश््ट्रो के प्रति- 
निधि नहीं हाते, अपितु अमेरिकन जनता की श्रोर से वे 
जाग चुने जाते है । भिन्न भिन्न राष्ट्रों 
का उनकी जनसंख्या के अनुसार सन््य 
सेजने का भ्धिकार मिला हुआ है। आरंभ में जातीय समा 


प्रतिनिधि सभा 
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ने जनसंख्या के अनुसार जितने सभ्य नियत किए थे, उसकी 
संख्या ६४ थी । उस समय प्रतिनिधि तथा जनसंख्या का 
प्रतुपात १:३०००० था। परंतु अब थद्द श्रत॒पात बदल 
गया है और प्रतिनिधियों की संख्या भी बदल गई है । श्राजकल 
प्रतिनिधि खथा फे सभ्य ४३९ हैं श्र प्रतिनिधि तथा जनसंख्या 
फा अ्रनुपाव भी १:२३०००० है।. कई लोगों की ते यह 
राय है कि प्रतिनिधि सभा की संख्या भ्रब श्रपनी हृद तक पहेँच 
गई है और अब इससे अधिक नहीं होनो चाहिए । प्रमेरिका 
में दसवें वर्ष गणना की जाती है श्रौर उसी गणना क॑ अनुसार 
दस वर्षों फे लिये प्रत्येक राष्ट्र की प्रतिनिधि भेजने की संख्या 
निश्चित कर दी जाती हैं। प्रतिनिधि खभा का प्रति युग्म वर्षों 
( जैसे १८€२, €४, ८६ ) में ही चुनाव हुआ करता है । 

प्रतिनिधि सभा के सभ्य के तार पर चुने जाने क॑ लिये 
निम्नलिखित बातें का किसी व्यक्ति सें होना झावश्यक है । 

( १ ) अवस्था पचीस वर्ष से कम न हो | 

( २) खात बएं से धमेरिका का नागरिक हो | 

( ३ ) चुनाव क॑ समय इसी राष्ट्र में रहता हा जिसका 
झार से घष्ट चना गया हो | 

प्रतिनिधि सभा के समय प्राय: दे दे के लिये ही 
जाते हैं। राष्ट्र सभा के सभ्यों के सहश इनका चनाव नहों 
पाता । इसका परिणाम यह होता है कि प्रति द्वितोय 
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सेपूर्ण प्रतिनिधि सभा नवीन रुप से डनी जाती 
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राष्ट्रसभा के शीर्षक में यह लिखा जा चुका है कि वह एक 
प्रकार से स्थिर कही जाती है, क्योंकि उसके ३ सभ्य सदा हो 
विद्यमान रहते हैं | परंतु अमेरिकन शासन-पद्धति में प्रतिनिधि 
सभा के अनुसार ही राष्ट्र सभा भी बदलती हुईं ही गिनीं जाती 
है। दृष्टांत के तार पर १८८४--७७ की जातीय सभा के 
अधिवेशन का ५४ वाँ अधिव्रेशन कहा जाता है, यह इसलिये 
कि उस समय प्रतिनिधि सभा का ५४ वा अधिवेशन था | 

अमेरिकन शासन-पद्धति ने चुनाव के लिये काई विशेष गुण 
नियत नहीं किया है। जातीय सभा का यह निशणेय है कि 
भिन्न भिन्न राष्ट्रों के स्वराष्ट्रीय शासन के लिये जो जो व्यक्ति 
राष्ट्रीय शासकों को चुननेवाले हों, वे ही राष्ट्र सभा तथा 
प्रतिनिधि सभा के सभयों के चुनने के अधिकारी दो सकते हें । 

सारांश यह कि अमेरिका में प्रतिनिधियों के चुनाव 
में मिन्न भिन्न राष्ट्रों के अपने अपने नियम ही लगते हैं, 
न कि राष्ट्रसंघटन के। 

प्रतिनिधि सभा के सभयों क॑ चुनाव में प्राय: ४० से ६० 
वर्ष की अवस्था के वीच के ही व्यक्ति आते है । जब ५४० वीं 
जातीय सभा का निरीक्षण किया गया था, तव मालूम हुआ 
था कि उसमें लगभग टै सभ्य वकील तथा वैरिस्टर थे । इसी 

प्रकार ५२ वीं जातीय सभा के समय भी इनको संख्या कुल 

सभ्यों की ६ दी थी। वकीलों तथा बैरिस्टरों से उतरकर 
अमेरिकन जातीय सभाओं में व्यापारियां तथा व्यवसायियों 
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की संख्या हुआ करती है। परंतु यहाँ पर यह न भूलना 
चाहिए कि अ्रमेरिका के राज्याधिकारी इसक॑ सभ्य नहीं होते 
शीर अमेरिका के प्रसिद्ध प्रसिद्ध धनाह्य व्यक्ति भी इसके 
सभ्य नहीं बनते, क्योंकि उनका इतना समय नहीं होता कि वे 
अपना काम छेष्डकर देश की राजनीति में भाग ले सके 
प्रतिनिधि सभा में भी राष्ट्र खभा के सदश प्रपन ही 
नियम हैं। प्रायः प्रतिनिधि सभा की अपनी उपसमितियों 
क॑ लिये भी नियस बनाने पड़ते हूं । प्रतिनिधि सभा के सभ्य 
इतने अ्रधिक होते हैँ कि किसी काये का उनके द्वारा होना 
कठिन होता है । अत: प्रतिनिधि सभा अपने संपूर्ण कार्य 
डपस मितियों द्वारा ही करवाती है। डपसमितियों के सम्यां 
का चुनाव एकमाजन्न प्रतिनिधि सभा दो प्रवान के ही हाथ में 
: थार यही एक काय हू जिससे प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
की शक्ति संपूण अमेरिकन शासन पद्धति सें एक समभ्छी जाती 
हूं। प्रतिनिधि सभा की डप्ससितियों की शक्ति अपने झपने 
कार्य में बढ़ी भारो है; कार यह क्‍यों? इसी लिये कि 
श्पस्लासितियों के हाथ में ही प्रतिनिधि सभा ने अपनी 
लगभग संपूर्ण शक्ति शोेंट दी है । राष्ट्‌ सभा के सम्य सेख्या 


की पूणा तार पर सुनते हैं तथा विदारते हैं, स्थान स्थान 
इसमें सुधार भो करते हैं; परंतु प्रतिनि 
अपनी उपससमितियां के दाधिक दिररए की इस प्रकार 


य॒णि: वईन्ज इए पता 
श्ध का ब्रा "| चु अत 
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आलोचना नहीं कर सकती; क्‍योंकि उसके सभ्यों की संख्या 
बहुत अधिक है । अभी हमने यह. दिखाया है कि किस प्रकार 
उपससितियों के द्वाथ में प्रतिनिधि सभा की संपूर्ण शक्ति चली 
गई है। यहां पर स्वयं ही यह विचार कर लेना चाहिए 
कि उस व्यक्ति की कितनी अ्रधिक शक्ति होगी जे एकमात्र 
इन उपससितियों के सभ्यों फा चुननेवाला हो। प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान की शक्ति इसी लिये अनुपमेय है । इसके 
चुनाव के काल में प्रतिनिधि सभा में जे वित्ञोभ होता है, बह 
देखने ल्ञायक है । प्रतिनिधि सभा अपने प्रधान का आप दी 
चुनती है तथा उसे 'प्रधाल' क॑ स्थान पर अगरेज़ो प्रतिनिधि- 
सभा के सहश 'प्रवक्ताः ( 8फ6४८४' ) का नाम देती 
है। कुछ भी हो, अगरेजी तथा अमेरिकन प्रवक्ता सें 
आकाश पाताल का अंतर होता है । | 

अंगरेजी प्रवक्ता का मुख्य गुण “निष्पक्षता? दाता है। 
यद्यपि वह भी किसी न किसी दल की ओर से ही चुना जाता 
है, परंतु ज्योंही वह चेंच से उठकर प्रधान का पद ग्रहण करता 
है, उसी समय वह दन्त संचंधी वंधनों का छोड़कर सबके एक 
ही हर्ृष्ट से देखने लगता है । चाहे उसका कोई मित्र हो चाहे 
शत्रु द्वा, प्रवक्ता के रूप में उसके लिये सब एक से हैं। 
अगरेजी प्रवक्ता का भी समान, शक्ति तथा अधिकार पर्याप्त 
हाता हैं, परंतु वह इसलिये नहीं कि उसके पास कोई राज- 
नोतिक शक्ति नहीं है । यद्यपि वह भी प्रतिनिधि सभा में किसी 


पर 


॥9 


( १३५४ ) 


एक दब्द को प्रवत्तता दे सकता हे, पर॑तु वह ऐसा नहीं फरता, 
क्योंकि इईँगलेंड में आरंभ से ही ऐसा घल्ता श्राया है। 

परंतु प्रमेरिकन प्रवक्ता? को ते पतक्तपात की मृति कहा 
जा सकता है। वह प्रतिनिधि सभा की जितनी उपसमि- 
तियाँ बनाता है, उनमें अपने मित्रों तथा अपने दलवालों को 
ही रखता है। उपसमितियां क॑ प्रधान को भी प्रमेरिकन 
प्रवक्ता ही चुना करता है। इस काय में यद्यपि डसे पयाप्त 
परिश्रम तथा चिंताओं का सामना करना पड़ता है, परंतु शक्ति 
वो साथ ये बाते' रहा ही करती हैं। प्रमेरिकन प्रवक्ता की 
शक्ति की अँगरेंजी महामंत्री से उप्सा दी जा सकती है। 
दोनों को अपनी शझपनी समितियों के बनाने में समान चिताओंं 
का सामना करना पड़ता है। अमेरिका के प्रवक्ता फी शक्ति 
तथा मुख्यता एसी से समझी जा सकती हूँ कि उसका वेतन 
१६०० पाउंड है जा कि अमेरिका जेंसे देश सें बहुत ही अधिक 
समभा जाता है | प्रवक्ता मान तथा दजे में उपप्रधान क॑ नीचे 
तथा मुस्य न्यायाधीश को तुल्य समझा जाता है । 

यह पहल ही लिखा जा चुका है कि किसी प्रस्ताव 
राज्यनियम बनने के लिये दोनां सभाझें की स्वीकृति हे 
प्रधान के हस्ताक्षर का होना छझावश्यक 
है। यदि प्रधान हस्तातर न कः 
तथा प्रस्ताव का सभाणों के पास होौटा दे और सभाएं 


् 
र 


जातीय सभ्य 


847 


- 


पुन; उसी प्रस्ताव का झपने सन्‍्ष्यों छी / सपग्मति से 


पु 


( १३६ ) 


पास करें ते वह बिना किसी प्रधान के हस्ताक्षर के 
राज्यनियम बन जाता है । 

प्रत्येक प्रस्ताव का प्रधान द्वारा १० दिन तक लौटा देना 
आवश्यक है। यदि वह इन दिनों के अदर न लौटा दे ते 
वही प्रस्ताव राज्यनियम वना हुआ समझा जाता है। श्रमे- 
रिका में सभा के काये को प्रारंभ करने के लिये आधे सभ्यों 
का श्रारंभ से अत तक होना आवश्यक है। इँगलेंड में जहाँ 
प्रतिनिधि सभा में ६७० सभ्य हैं, वहाँ उसका कार्य प्रारंभ 
करने के लिये ४० सभ्यों का होना ही आवश्यक रखा गया 
हैं। श्रमेरिका में आयव्यय संबंधी प्रस्ताव को छेड़कर कोई 
प्रस्ताव किसी सभा की ओर से आ सकता है। प्रति- 
निधि सभा में जो प्रस्ताव पेश होते हैं, उनकी वार्पिक संख्या 
लगभग १०००० के दहै। यह संख्या बहुत ही अधिक है । 

ग्रमेरिका की शासन पद्धति के अनुसार शासन की संपुर्ण 
शक्ति प्रधान के हाथ में है । परंतु एक व्यक्ति यद्दध काये 
कैसे कर सकता है ९ वास्तव में प्रधान 
ते चहुत से विभागों के मुख्य मुख्य 
अधिकारियां को नियत करता है तथा उनकी सहायता 
से संपूर्म अमेरिका का शासन करता है। उपप्रधान के 


संधान 


4 दी 


रु आय] न ्+ रथ का 
काई विशेष अधिकार ही नहों हैं। वह ते प्रधान 
की अनुपस्थिति में ही कार्य करता है प्रौर बैसे उसका 
सहायक द्वाता है | 


( १३७ ) 


जनता द्वारा चुने हुए सभ्य ही प्रधान का चुनाव करते 
हैं। इस प्रकार प्रधान का चुनाव जनता के हाथ में सीधे 
तैर पर नहीं है, अपितु प्रतिनिधियों फे द्वारा होता है। 
प्रत्येक राष्ट्र का जितने सभ्य जातीय सभाओं के लिये 
चुनने पड़ते हैं, उतने ही सभ्य उन्हें प्रधान के चुनाव फं 
लिये अलग चुनने पड़ते हैं । 

शासन-पद्धति के निर्माताओं का प्रतिनिधियों द्वारा प्रधान रे 
चुनाव में उद्ृश्य यह था कि प्रतिनिधि अ्रपनी अ्रपनी खम्मति 
द्वारा प्रधान का चुनाव करें, परंतु प्रायः आजकल ऐसा नहीं 
धाता । प्रधान के चुनाव में भी भिन्न सिन्न दलों का हाथ है । 

पमेरिका में उत्पन्न या शासनपद्धति के निर्माण काल में 
धने हुए नागरिक को छोड़कर प्रन्य किसी की प्रधान दनने 
का अश्रधिकार नहीं है। ३५ वर्ष से न्‍्यून अवस्था कं व्यक्ति का 
प्रधान का पद ग्रहण करने का अधिकार नहीं हैं। १४ दर्पों 
से फम वहां रहा हुआ व्यक्ति भी प्रधान नहीं वन सकता । 

प्रधान के अमेरिका के शासक के तार पर 'निम्नलिखिद 
कार्य कहे जा सकते हैं-- 

(१) अमेरिका के काय पर व॒ल्लाई हुई राष्ट्रीय सेना के रघल 
तथा मासेगा के सुख्य जातीय सेनापति का पद ग्रहदए करना 

४5) रा सभा की अनुसत्ति से राजद 

उप शासक, झृण्य न्यायाधीश तथा भिन्न भिन्न राजकी 


दविभागों के रक् झपधिझारियां झा सियत ऋरना ; 


राष्ट्राय हुख्य 


है] 


प्र 


( ११८ ) 


(३) राष्ट्रलभा के डे सभ्यों की अनुमति से विदेशीय 
राष्ट्रों से संधि आदि करना । 

(४) प्रतिनिधि सभा द्वारा दंडित व्यक्ति का छोड़कर अन्य 
व्यक्तियों के अपराध क्षमा कर सकना | 

(५) आवश्यकता पड़ने पर दोनें ही सभाश्रों का इकट्ठा 
अधिवेशन वुलाना । 

(६) जो प्रस्ताव राज्यनियम बनाना मंजूर न हा, उस पर 
हस्ताक्षर न करना तथा जातीय सभाओं के पास पुन्विचार 
के लिये उसे लौटा देना। यदि जातीय सभा के ३ सभ्य 
उसे पुन: पास कर दे' ते। वह राज्यनियम बन जाता है, यह 
पहले ही लिखा जा चुका है । 

(७) जातीय सभा को संपूर्ण राष्ट्रों के परस्पर मेल का 
विश्वास दिलाते रहना । 

(८) अमेरिकन राज्याधिकारियों को काये सुपुद करना | 

(<) विदेशी दूर्तों का स्वागत करना | 

(१०) इस बात का ध्यान रखना कि राज्यनियमों का 
संचालन विश्वासपू्वेक उचित रीति से हो रहा है या नहों । 

इन सब उपरित्तिखित अधिकारों तथा कत्तेव्यों को हम 
चार विभागों में वांद सकते हैं । 

( १ ) विदेशियों से संचद्ध कार्यों का अधिकार | 

( २ ) अतरीय शासन से संबद्ध अधिकार | 

( ३ ) नियामक अधिकार | 


( १३७८ ) 


( ४ ) श्रधिकारियों को नियत करे फे संबंध में अधिकार । 

झच हम इनमें से एक एक का पृथक प्रथक विचार करेंगे । 

अमेरिका में वित्शीय नीति का भी एक मुख्य स्थान होता, 
यदि असेरिका भी युराप जैसे देशों की तरह भिन्न भिन्न शक्ति- 
शाली विरोधी राष्ट्रों के बीच में पढ़ा 
होता । श्रमेरिका युराप से दूर है, श्रत: 
युरा१ के विक्षोभों का श्रमेरिका पर बहुत 
अधिक प्रभाव नहीं पड़ सकता । इस दशा में विदेशीय नीति 
फा अमेरिका में मुख्य स्थान न होने पर भी अभी तक उनको 
विशेष क्षति नहीं हुई है। प्रधान युद्ध की उद्धोप्णा नहीं कर 
सकता, क्योंकि यट्ट काये जातीय सभा का हैं। पर इसमे 
सेदह नहीं कि प्रमेरिका का प्रधान यदि चाह ते वह्ठ राज- 
फाय इस प्रकार चलावे जिससे जादीय सभा के लिये बह 
धावश्यक हो जाय कि दह यद्ध की उद्धापणा कर । ६८5७९ 
में प्रधावय पालक ने ऐसा किया भी था | प्रतिनिधि सभा छा 
यद्यपि राजनीति में काए प्रयत्त दस्तकूुप सहीं है, दधापि झपनो 
सभा में वह भिन्न भिन्न प्रस्ताव भिन्न भिन्न राजनीतियों के विपय 


कक... कक 


(१) विदेशियों से 


खेबद्ध काया दा अभ्रधिदार 


१ 


में पास करती रहती है ध्योर कह बार राष्ट्र सभा का भी इ़पने 


बम. 


प्रस्तावे| से रस्मित्टित हाने के लिये दुल्ा लिया करती हैं । यह 


ए्‌ बज 


॥ 


तभी हाता जब किसी प्रस्वाव पर से विधशेप बल देना हाता 


है। परंतु प्रधान हसन प्रस्तादों पर चलने के हिये बाध्य नहीं है 


धार पय: वह सन एरतादाी का आवहछना हो किया बागस्ता 


( १४० ) 


प्रतिनिधि सभा उपरित्तिखित प्रकार से प्रधान को प्रभा- 
वान्वित नहीं 'कर सकती, पर वह एक दूसरी विधि से उसे 
अपनी इच्छाओं पर चल्लने के लिये बाध्य भी कर सकती 
है। व्यापार-व्यवलाय की संधि तथा आयव्यय संबंधी 
विपयों में प्रधान प्रतिनिधि सभा के बंधन में है। श्राघुनिक 
युद्धों में धन की कितनी आवश्यकता होती है, यह किसी से 
छिपा नहीं है। प्रधान युद्ध उद्घोपित कर ही नहीं सकता 
जब तक कि प्रतिनिधि सभा रुपए आदि की उसे सहायता देना 
स्वीकृत न कर ले। सारांश यह कि प्रधान जहाँ राष्ट्र सभा 
तथा प्रतिनिधि सभा के बंधन में है, वहाँ स्वतंत्र भी है । प्रति- 
निधि सभा की शक्ति से वह वाहर है और राष्ट्र सभा भी उसे 
बहुत सी वाते' स्वतंत्र तार पर करने देती है । 

शांति काल में प्रधान के अधिकार श्रति परिमित होते हैं । 
यह इसलिये कि प्रायः भिन्न भिन्न राष्ट्र अपना प्रवंध तथा 
शासन करने में बहुत छुछ खतंत्र हैं। 
परंतु युद्ध काज्न में, विशेषत: देशिक 
युद्ध (0ंणं) एव) में प्रधान की शक्ति 
अनेत सीमा तक वढ़ जादी है । युद्ध के काल्ल में वह स्थल- 
सेना तथा नोसेना फा सुख्य सेनापति होता है और राष्ट्र की 
संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में कर सकता है। यदि जातीय 
सभा चाहे ते उसे उस विपत्कान्न में अनंत शक्तिशाली और 
एकमात्र स्वेच्छाचारी का रूप भी दे सकती है । इस शक्ति 


(२) अंतरीय शासन 


संचेंधी झधिकार 


( १४१ ) 


से प्रधान राष्ट्रसंघटन के संपूणा राष्ट्रों के अंतरीय विद्रोह 
दमन कर सकता है; और प्रधान के भय से इस प्रकार की 
घटनाएँ प्राय: होती भी नहीं हैं । 

प्रमेरिका का प्रधान दोनों जातीय सभाओं में से किसी 
सभा का सभ्य नहीं हो सकता! वह ते! सखवय॑ जनता 
का एक अधिकारी है । जनता ने उसे 
नियामक शक्ति की चुराश्यों से अपने 
प्रापको बचाने के लिये नियत किया है तथा साथ द्वी उसे 
यह अधिकार भी दिया है कि वह जिस प्रस्ताव की चाहे, 
विह्कुल पास ही न करे । न अमेरिका का प्रधान शार न 
इसके अधिकारी सभाओं में एक भी प्रस्ताव पेश कर सकते 
हु, स्यांकि वे सभाओं के सभ्य ही नहीं होते । 

शासन-पद्धति के निर्माताओं ने राज्याधिकारियों के नियत 
फरना प्रधान फे हाथ सें दिया दे और इस प्रबल शक्ति का 
वह दुरुपयेग न कर सके, झत: उस पर 
राष्ट्र लभा की स्वीकृति रूपा कैद भी छूगा 
दी ऐ। प्रधान जॉनसन के। छेाड़ऋर 
धन्य किसी प्रधान से राष्ट्र सभा का इस विषय सें प्राय 
भगड़ा नहीं हुआ दे । प्रधान द्वारा नियत किए हुए बड़े बडे 
पपिकारियां की सभा को हम प्रधान की संजिसभा वाह 


(३) नियामक अ्धिवर 


(४) अधिकारियों वगी 


के कप 5 
नय्ात्तः संदेदी शाधकार 


स छत और घर स लक स्दीजाति की" आर की पदक लक न 0 जी 

सकते ४ । एक दार राष्ट्र सभा की स्वीक्षति से संद्वियां का 
वन्य हक बह, ० 

नियत दारको प्रधान उन्हे पदच्युत भी छार सवाता है या नहीं 


( १४२ ) 
इस विषय पर चिरकाल से विवाद चल रहा है। परंतु 
बहुत से विद्वानों की सम्मति यही है कि वह ऐसा कर 


सकता है। श्रमेरिका के राजक्नीय विभाग तथा उनके 
अधिकारी निम्नलिखित हैं--- 


विभाग मंत्री 
( १) राष्ट्रविभाग ... --« -- राष्ट्सचिव 
(२ ) काप विभाग ( खजाने का विभाग ) कोष ?? 
( ३ ) युद्ध विभाग २७०० जडेजा: « युद्ध ? 
(६ ४ ) नौ विभाग ५35. -हहक. फेक लए 
(५४ ) न्याय विभाग...  -.. -« न्याय ?? 
(६ ) डाक तार विभाग ,.. ....  --- डाकतार” 
( ७ ) अतरीय विभाग ( गृहप्रवंध विभाग ) झेतरीय ?? 
(८) कृपि विभाग... ... -- ऊँषि ?! 


आजकल प्राय: यह प्रश्न सवेत्र उठा हुआ है कि अमे- 
रिका में प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्यक्ति प्रधान का पद क्‍यों नहीं ग्रहण 
करते, जब कि प्रधान की शक्ति तथा उसका मान भी 
बहुत ही अधिक है। मसद्दाशय बन्राइस की सम्मति में 
इसके कारण ये हैं--- 

(१) पहला कारण ता यद्द है कि अमेरिका में बड़े बड़े 
याग्य व्यक्ति राजनीति सें प्रवेश करने का उतना यत्न नहीं 
करते जितना कि इँगलेंड तथा प्रन्य युरापीय जातियों में | 

यट्ट क्‍यों ? यह्ट इसी लिये कि अ्रमेरिका के बड़े घट्टे योग्य 


( १४३ ) 


पुरुष धन एकत्र करने में जितना अनुराग रखते हैं, उतना 
राजनीतिक कार्यो में नहीं | 

( २ ) दूसरा कारण यह है कि अमेरिकन शासन-पद्धति 
ही इस प्रकार की है कि योग्य योग्य व्यक्तियां को प्रधान पद्‌ 
ग्रहण करने का अ्रवसर कस मिलता हे । 

(३ ) तीसरा कारण यह भी फह्दा जा सकता है कि 
बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तियों के शत्र भी पर्याप्त ही होते हैं । 
मध्यस श्रेणी फे व्यक्तियों के शत्रु ता अश्रधिक नहीं होते, 
परंतु मित्र अवश्य अधिक होते हैं । 


छठा परिच्छेद 
स्विद्जलेड 

स्िट्जलैंड संपूर्ण युराप का खग कहा जा सकता है। उच्च 
पर्वतमालिका पर स्थित खिस्‌ जनता जिस स्वतंत्रता देवी का 
दुग्पपान कर रही है, वह भन्य देशों की 
जनता से बहुत दूर है। स्विटूज- 
लैंड में किसी एक जाति का निवास नहीं है। वह भिन्न 
भिन्न जातियों फ॑ व्यक्तियों की निवासभूमि है। हाज्ञ की 
मनुष्य-गणना के अनुसार उस स्वर्गीय देश में २०८३०-७७ 
जर्मन, ६३४६१३ फरांसीसी, १५५१३० इटेलियन तथा 
३८३५७ रोमन भापाभाषी जनों का निवास है। यदि बांधवता 
तथा जातीयता की भिन्नता ही स्विसू जनता में होती 
तब भी कोई बात थी । उसमें घर्म की भिन्नता भी पयाप्त है । 
डसका कारण यह है कि स्विट्जरलैंड के पर्वतीय प्रदेशों के 
कुछ प्रांतों पर युराप के धार्मिक परिवत्तेनों वधा सुधारों का 
कुछ भी प्रभाव नहों पड़ा है। इसका परिणाम यह दे कि 
उस स्थान के निवासी कैथेलिक धर्म के ही कट्टर पक्षपाती 
हैं। परंतु इसमें संदेह नहीं कि स्विट्जरलैंड फी तराई के लोग 
पूर्ण प्रोटेस्टेंट भी हैं। इस प्रकार गणना करने से प्रतीत हुआ 
है कि स्विट्जलेड में जहाँ प्रोटेस्टें ड हैं, वद्दां कैथे।लिका की 


राष्ट्र-संघटन का उनच्नव 


हु 


( १४५ ) 


सख्याई ही है। धर्म, भाषा तथा जातीयता में परस्पर सर्वधा 
विभिन्न स्विस जनता में कान सी 'शासन-पद्धति! उपयुक्त हा 
सकती है ? यह प्रश्न स्वभावत: ही चित्त में उपस्थित होता है। 
इसका समाधान फरने से पूर्व हम स्विट्जलेंड फे राजनीतिक 
परिवत्तन पर ही पहले कुछ लिख देना आ्रावश्यक समभते हैं । 
स्विट्जलैंड में सन्‌ १३०७ में ही वे परिवत्तेन आरंभ हए 
गए थे जिन्होंने वत्तमान कालीन पझ्ाश्चयेप्रद, विचित्र स्थिस 
शासन-पद्धति को जन्म दिया है। उन दिलों में लूसने सरा- 
घर फे तटस्थ स्कवीज, पूरी तथा प्रंतवेडन के प्रांतों ने सम्राट 
हंनरी सप्तम से स्वतंत्रता संबंधो कई श्रधिकार प्राप्त कर 
लिए थे। १३ दीं सदी फे सध्य में ही ये सब सब प्रांत 
पररपर मिल गए थे और यह तत्कालीन स्विसर राष्ट्र-संघटन 
ही वत्तंमान कालीन स्विस राष्ट्र-संखघटन का जन्मदाता कष्दा 
जा सकता है। समय समय पर ौहस राष्ट्र-संघटन सें 
जद्दों ध्रन्य स्विस राष्ट्र मिलते चले गए, वहाँ इसको शक्ति ने 
चहुत ही घढ़ गई। विजयी नेपोलियन ने स्विस राष्ट्र-संघटन 
से स्वतः लाभ उठाने की ्च्छा से इसमें झपनी सेना सेजी 
तथा तत्काह्लीन फरांसीसी शासन-पद्धदि के झन॒सार हो वहां 
को शासन-पद्धति भी कर दी झोर झपने साध उसका घनिष्ट 
सेदंघप जाहइने का यह्ष भी किया। सन्‌ १८१४ से ब्योंही फ्रांस 
को शक्ति स्विट॒जहैड से हृटी, दोंद्ो दहाँ को शासन-पद्धति में 
परिवर्तन होता धारंन हुशा : राप्ट-संघटन दे संपूर्ण राष्ट्र 


शा८--(६१६८ 


है] 


( १४६ ) 


फर्रांसीसी शासन-पद्धति से बहुत ही . भ्रधिक असंतुष्ट थे, अतः 
उन्होंने अपने देश की प्राचीन शाप्तनपद्धति का पुन: उद्धार किया | - 
१८४८ के लगभग स्विस प्रोटेस्टेंट राष्ट्रों तथा केथेशलिक 
राष्ट्रों के बीच धार्मिक युद्ध हो गया जिसमें केथेतलिक हारे । 
इसका परिणास यह हुआ कि १८४८ सें एक नई शासन- 
' पद्धति निर्मित की गई । १८७४ में शासन-पद्धति में कई 
एक ऐसे परिवर्तन किए गए जिनसे राष्ट्रसंघटन फी शक्ति 
पूर्वापेत्षा बढ़ गई जो कि आजकल स्विस राष्ट्रसंघटन के आधार 
का काम कर रहो है। स्विस राष्ट्रसंघटन में छोटे छोटे चै।बीस 
राष्ट्र सम्मिलित हैं। शासन-पद्धति फे भ्रतुलार अमेरिका की 
त्तरह स्विट्जलैंड में भी दे सभाओं का हे'ना निश्चय हुआ । 
एक राष्ट्रसभा, ट्वितीय प्रतिनिधि सभा। राष्ट्र-सभा में मिन्न 
भिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधियां का आना निश्चित हुआ और प्रति- 
निधि सभा में जनता के प्रतिनिधियों का आन! उपयुक्त 
ठहराया गया । १८७४ में राष्ट्रसंघटन का मुख्य न्‍्यायाक्षय 
बनाया गया जो स्विट्जलैंड में साम्राज्य का मुख्य न्याया- 
लय समझा जाता है | 
स्विस्‌ राष्ट्रसेघटन प्रतिदिद नवीन नवीन नियमों को 
पास करवाकर श्रपनी शक्ति बढ़ाता जाता दे; श्लौर इसका 
मा पी द्दैकि स्विस्‌ राष्ट्र स्वयं इतने 
छोटे ह कि वहुत से काय एकमात्र उनसे 
दो सकते। वे अपनी आवश्यकताओं को अकेले 


बन्> 


नहा 


८2, 


( १४७ ) 

ही पूर्ण करने में सर्वथा असमर्थ हैं। इस दशा में रा 
संघटन का बहुत से कार्यो" को अपने हाथ सें लेकर उन 
सहायता पहुँचाना आवश्यक प्रतीत होता है । यहाँ पर यहदद 
स्मरण रखना चाहिए कि स्विट्जलेंड में बड़े से बढ़े राष्ट्र 
वी जन-संख्या पाँच लाख से ऊपर नहीं है। आर ऐसे भी 
छोटे छाटे राष्ट्र उसमें सम्मिलित हैं जिनकी जनसंख्या तेरह 
हजार से ऊपर नहीं है । स्विस्‌ राष्ट्रसंघटन के निम्नलिखित 
कार्य गिनाए जा खकते हैं-- 

(९) श्ट्रों के विदेशीय संबंधों का निरोक्षण तथा नियमन | 

(२) राष्ट्रों की अतरीय स्वरत्ता, शांति तथा प्रबंध करना। 

(३) देश के धार्मिक संघों दशा सठों का प्रबंध करना । 


2 प्प 
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(४) मादक द्वव्यों के विक्रय तथा व्यदसायों फे संचालन 
पं लिये नियम बनाना । 

(५) रेलवे के निर्माण तथा संचालन का प्रबंव करना । 

(६) विशेष विशेष रागां से जनता को दचाने के किये 
प्वास्थ्य-सेबंधी नियम बनाना । 

(७) व्यवसायों में शृसियों की उन्नति के किये ऋमसंदंदी 
मनियम दनासा | 

(८) ऋूमियों का दीगा कराना 
पजादार प्ररलित करना | 


तद्दा व्यारइसायर दिय 
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(<) पदियों तथा उंगरहों का नियत 


( १४८ ) 


(१०) अ्रावश्यकीय स्थानों पर भिन्न भिन्न राष्ट्रों के 
प्रेस सेवंधी तथा निवास संबंधी राष्ट्रीय नियमों को 
शिथिजल्न करना । 

(११) मुख्य मुख्य सड़कों वथा पुलों का निरीक्षण करना। 

फ्रीबर्ग नामक राष्ट्र को छोड़कर स्विस्‌ राष्ट्रससंघटन॑के प्राय: 
सभी राए्टों में सीधे तौर पर या भ्रप्रद्मक्ष रूप से प्रत्येक राज्यनियम 
के पास करवाने या न करवाने में राज्य- 
नियम द्वारा जनसम्मति लेने की कोई न 
कोई विधि अवश्य प्रचलित है। छोटे छोटे राष्ट्रों में जहाँ 
जनसम्मति सीधे ही प्रजा से ले ली जाती है, वहाँ 
बड़े बड़े राष्ट्रों में, जिनमें प्रतिनिधि-सभात्मक राज्यप्रणात्ी 
का ही बहुत कुछ अ्रवलंबन है, जन-सस्मति लेने की एक 
नवीन विधि काम में लाई जाती है। स्विट्जलैंड में तीन 
प्रकार की जनसम्मति काम में लाई जाती है --( १ ) 
अवाध्य जनसम्मति, ( २) वाध्य जनसम्मति और (३ ) 
नियामक जनसम्मति | 

जिन जिन स्विस्‌ राष्ट्रों में प्रवाध्य जनसम्मति की रीति 
प्रचलित हैं, वहाँ राज्य स्वयं राज्यनियमों के बनाने में जन- 
सम्मति लेने के लिये प्रजा की ओर से बाध्य नहों है। 
हाँ, इसमें संदेह नहीं कि यदि जनता किसी राज्यनियम 
फा राष्ट्र में प्रचलित होने से सर्वधा द्वी हटाना चाहे, ते। वह्द 
डसे हटा सकती है। इस अवस्था में जनता के बहुत से व्यक्ति 


जनसम्मति विधि 


चर. 


( १४७ ) 

( व्यक्तियों की संख्या मिन्न भिन्न राष्ट्रों के राज्यनियर्मों द्वारा 
भिन्न भिन्न नियत है ) अपने अपने हस्ताक्षर करके राज्य के 
पास एक ऐसा प्राथेनापत्र भेजते है जिसमें लिखा होता है कि 
प्रमुक अमुक राज्यनियम हमें श्रभीष्ट नहीं है । प्रतः उन पर 
जनता की सम्मति ( राज्यनियमों पर वे ही व्यक्ति सम्सति दे 
सकते हैं जिनको प्रतिनिधि सभा के सभ्य चुनने का 
अधिकार प्राप्त है ) ले ली जाय। राज्य इस प्रकार फे प्राथना- 
पतन्न के पहुँचने पर राज्यनियमों पर जनसम्सति लेने के लिये 
बाध्य है। प्रा्थनापत्र में लिखे हुए राज्यनियमों पर राज्य 
जनसस्मति लेता है श्रौर जनता को हां या ना एक ही उत्तर 
देना पड़ता है। इप प्रकार की जनसम्मति लेने से यदि कई 
राज्यनियम न पास हुआ तो राज्य का झपनी इच्छाओं के 
विरद्ध भी उस नियस को राष्ट्र में प्रचलित करने से रोकना 
पड़ता है। इस प्रकार प्राथेनापन्र द्वारा राज्य की जनसम्मति 
लेने की विधि भ्वाध्य जनसस्मति की विधि कही जाती है। 
परंतु बहुत से ऐसे स्विस्‌ राष्ट्र हैं जिनसें वाष्य जनसस्मति 
फी विधि का ही प्रचार है। श्र्थात्‌ उन राष्ट्रों में राष्य 
को राज्यनियम बनाने के लिये खयं ही जनता की सम्मति 
लेती पड़ती ऐ। जनता को प्राशेनापत्र भेजने को क्वाई 
पावश्यकता पही होती । 

दाप्य जनसस्भति किसी राष्ट्र की शासन-पद्धति छा 
प्रशासचात्मक राज्य के सिलांदों के दहत समोर तक्न पहुँचा 


हर 
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देती, है, क़्योंकि इससे प्रत्येक राज्यनियम के पास करने या 
न करने में सीधे तार पर जनता की ही सम्मति होती है। 
सबसे बड़ा ल्ञाभ ते यह है कि इस 
विधि द्वारा जनता में शांति-भंग नहीं होने 
पाता । अबाध्य जनसम्मति की विधि में प्राथेनापत्र पर 
जनता के इस्ताक्षर करवाने में राष्ट्र में बड़ा भारी विक्षोभ 
उत्पन्न दवा जाता है। वैलेस नामक खिस्‌ राष्ट्र में १८४४ 
में पहले पहल अवाध्य जनसम्मति की विधि प्रचलित हुई 
घो। उस राष्ट्र में यह विधि विफल सी सिद्ध हुई, क्योंकि: 
राज्य के बहुत से श्रावश्यक नियमें। का भी जनता ने न पास 
किया। कुछ भी हो, सन्‌ १८५९२ में कुछ श्रार्थिक 
विपयां के लिये इस विधि का अवलंवन करना वहाँ उचित 
ठहराया गया। ज्यों ज्यां समय गुजरा, अन्य राष्ट्रों ने भी 
श्रवाध्य या बाध्य जनसम्मति की विधि में से किसी न किसी 
विधि का अवलंवन कर लिया । आवश्यकता पड़ने पर एक 
विधि को छोड़कर दूसरी विधि का तथा दूसरी का छोड़कर 
पहली का भी वे अवलंबन्त करते रहे । परंतु यहाँ पर यह 
स्मरण रखना चाहिए कि आजकल प्राय: सब राष्ट्रों में यदि 
शासन-पद्धति में किसी प्रकार का परिवर्तन करना हो ते 
वाध्य-जन-सम्मति की विधि ही का आश्रय लेना पड़ता है। 
शासन-पद्धति से अतिरिक्त विषयों में ते किसी राष्ट्र में कोई 


€ः 
काड 


विधि ग न न ०  'ह 
वेधि प्रचलित है, किसी में काई । स्थूल रूप से दिग्दशन 


बाध्य जनसम्मति 
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कराने के लिये भिन्न भिन्न राष्ट्रों की जन्-सम्मति की “विषिय्नाँ 
हम सीचे देते हैं-- 
य्‌ष्ट्र जनसम्मति अवलंबन का 
बाध्य या अबाध्य ससय 
राष्ट्रसंघटन अवाध्य श्८७४ 
जूरिच (207४०)... बाध्य १८६८ 
बने ( 8९778 ) ् हे 
लूसने ( [,00०00० ) अवाध्य १्८्६< 
अर पतन) । साधारण वार पर बाध्य १८४८ तथा 
| अवाध्य (संधियों में ) १८७६ 
जग ( 2०४ ) अबाध्य श्८७७ 
फ्रीवर्ग (77छ४पाए ) ,, हे 
सालूअर ( 80)607७ ) बाध्य १८६ 
(अबांध्य १८४६) 

वेस्त नगर ( 7395]० ) अबाध्य १८६१, १८७ए्‌ 
वैस्त प्रामीण (88)०) बाध्य १८६३ 
शाफूहासन (800शी- 

'वए४७॥ ) 4: १८<५ ( १८५४६ अबाध्य ) 
सेंट गाल (8६, 09)]) धवाध्य १८६१ तथा 

श्प्जश 

प्रिजंस (9775०78४). बाध्य श्प्श्र 


ध्यार्गों (४280) 5 श्पजर 


( १४२ ) 


राष्ट्र जनसम्मति अवलंबन फा 
| बाध्य था भ्रवाध्य समय 
घर्गों (#फट्टू४०). वाध्य . शक 
टिसिने (7४0४०) अवाध्य श्पप३ 
तथा १८२ 
अबवाध्य (साधारण वि०) १८८५ 
जाल ॥ बाध्य (आशथिकवि०) १८६१ 


वैलेस ((७)७5). बाघ्य (आर्थिक वि०) १८५२ 


अबाध्य श्प्र 
न्यूकेटल()९७ए०॥०४७) 
न्यूकरत(7४०००७(७ ) । वाध्य (आधिक वि०) श्८श्८ 
जनेवा (5०7०ए७) अ्रग्राध्य १८७८ 


शासन-पद्धति में परिवर्तन करने के लिये स्विसू राष्ट्र-संध- 
टन को वाध्य जन-सम्मति विधि का ही अवलंबन करना 
पड़ता है। इसके अतिरिक्त भ्रन्य विपयें पर यदि साम्राज्य 
के तीस दज्ञार मनुष्य या श्राठ राष्ट्र मुख्य राज्य फे पास 
प्राथनापत्र भेजें ते मुख्य राज्य को उन विपयों पर जनसम्मति 
लेनी पढ़ती है । सुख्य राज्य द्वारा पास किया हुआ नियम 
नव्त्रे दिनों तक साम्राज्य में प्रचलित नहीं किया जा सकता। 
यह नियम इसलिये किया गया है कि जनता यदि इस 
पर अवाध्य-जन-सम्मति? लेना चाहे ते उसे तीस इजार 
मनुष्यों के दस्ाक्षर करवाकर मुख्य राज्य के पास प्रार्थना- 
पत्र भेजने का अभ्रवसतर मिल सके | 


कई बएरए प्राथलापत्र ज चुके है । १८७४ से ९फरवर तक 
रूगसग ९८% ई सें से २० लियसों पर अबाध्य जे 


जनता ने उन्ही प्रस्तावों फे| नदीं प्स किया जिससे अधिक 
सुधार देने की आशा थी। हें क्यों? इसी लिये कि 
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प्राय: जनता अपने प्रतिनिधियों की शअ्रपेत्षा अधिक संकुचित 
विचार की हुश्रा करती है। सख्ट्जलें'ड में जन-सम्मति-विधि 
की विशेष रूप से समालाचना हुआ करती दै। समालेचकों 
का कथन है कि यह विधि भी जनता की सम्मति की वास्त- 
विक सूचक नहीं कद्दी जा सकती, क्योंकि राज्य-नियमों के 
पक्तपाती लोग प्राय: इतनी उत्सुकता से सम्मति देने के लिये 
नहीं जाते जितनी उत्सुकता से विपक्षी लोग जाते हैं। यह 
इसी से प्रद्मत्त है कि बने नामक राष्ट्र में कुल सम्मति देने योग्य 
पुरुर्षों के ४३ प्रति सैकड़ा ही 'जन-सम्मति विधि? में राज्य- 
नियमों पर सम्मति देने जाते हैं । विचित्रता यह द्वै कि इसकी 
अपेक्षा सम्मति देनेवालों की प्रति सैकड़े ्रधिक संख्या प्रति- 
निधियां के चुनाव के समय हुआ करती है, जे। कि गणना के 
अनुसार ६३ द्वोती दे । यह अंतर इस बात का सूचक है कि- 
जनता का प्रेम 'जन-सम्मति-विधि? में उतना नहीं है जितना 
कि चुनाव में है । प्रस्तावों के विषयों क॑ अनुकूल ही सम्मति 
देनेवालां की संख्या घटा बढ़ा करती है। कई एक प्रस्तावों 
पर जहाँ ८७*६ सम्मति देनेवाले पहुँचते हैं, व्दाँ छुछ पर केवल 
२०२ ही। जनता के अधिक प्रिय विषयों से क्लेकर न्यून प्रिय 
विषयों तक की सूची यथाक्रम इस प्रकार है--( १) धार्मिक 
विपय, (२) राजनीतिक विपय, ( ३ ) रेल्ञ की सड़कें, 
(४) विद्यालय, (१) प्राय-व्यय संबंधी विषय, ( ६) 
शासन संबंधी विपय | 


( १४४ ) 


उपर्युक्त सूची से स्पष्ट हुआ होगा कि जनता को शासन- 
संबंधी विषय ही सबसे कम प्रिय हैं तथा उन्हों पर सम्मत्ति 
देनेवाले भी बहुत ही कम पहुँचते हैं। यह क्‍यों ? यह इसी 
लिये कि जनता जे! विषय समझ सकती है तथा जिसपर विचार 
सकती है, भ्रधिकतर उसी पर सम्मति देने के लिये जावी है । 
शासन संबंधी कठिन विषय उसकी सम्त में नहीं ञअ्रा सकते, 
अतः उन पर वह सम्भति देने फे लिये नहीं जाती। ऐसे कठिन 
विषय में जनता के बहुत ही थोड़े व्यक्तियों का प्रवेश होता है; 
अत: उस पर सस्मति देने के लिये भी बहुत ही थोड़े ब्यक्ति 
जाते हैं, और यह उचित भी प्रतीत होता है | दूसरा झक्तेप जन- 
सम्मति-विधि पर यह किया जावा है कि जनता को पर्याप्त साधन 
प्राप्त नहों हैं जिनसे वह किसी विषय पर गंभीर रूप से अपनी 
'सम्मति निश्चित करे। यद्द आक्षेप बहुत कुछ सथ है। 
परंतु इस दृषण की दूर करने के लिये स्विस्‌ राज्य ने जो कुछ 
यत्न किया है, वह भी प्रशंसनीय है। राज्य उन प्रस्तावों को 
अपने प्रेस द्वारा छपवाकर जनता के पास सेज देता है जिन पर 
उसे 'जन-सम्मति? लेनी होती है। इस कार्य में राज्य 
का वहुत घन खर्च होता है। गणना से पता लगा है कि 
राज्य के १३०००० फ्रेक ( ७७००० रु० ) के लगभग केवल 
इसी कार्य में व्यय होते हैं । प्रस्तावों की मुद्रित प्रति मिलने से 
विषय जनता फे सामने आ जाता है ओर उसके समभाने के 
लिये अभी वक काई साधन स्विस्‌ राज्य का नहीं सूझा है? 
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'सीसरा आक्षेप इस विधि पर यह किया जाता है कि इस 
विधि के प्रचलित द्वोने से यह बहुत संभव है कि कालांतर में 
जनता के प्रतिनिधि राज्यकाये में अपना उत्तरदायित्व बहुत ही 
कम समभने लगें । परंतु यह आजक्षेप कहाँ तक सत्य है, 
इसका निर्णय करना अत्यंत कठिन है। क्या द्वोगा, यह 
कान कह सकता है। जो कुछ सामने है, वह ते यहो है कि 
अभो तक स्विट्जलैंड में यह दशा नहीं हुई है। प्रतिनिधि 
राज्यकाये में बहुत कुछ प्रपने उत्तरदायित्व को समभते हैं , 
'इस प्रकार यह दिखाया जा चुका दै कि जन-सम्मति-विधि 
पर क्या क्‍या आजक्षप भिन्न भिन्न विद्वानों की ओर से किए 
जाते हैं । यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि स्विट्जलें'ड 
में ऐसा काई व्यक्ति नहीं है जे इस विधि का मूलो- 
च्छेदन करना चाहे | जो कुछ ओक्षेप किए जाते हैं, वे केवर्ल 
इसी लिये कि यद्द विधि जनता के लिये अ्रतिशय लाभकर है । 
अत: इसमें जो दूषण हैं, उन्हें भी किसी प्रकार से दूर कर 
दिया जाय । इस विधि के कारण हो स्विट्जर्लेड की शासन- 
'पद्धति सब देशों की अपेक्षा आदश शासन-पद्धति समभ्ती जाती 
है। मद्दाशय ड्राज जैसे राजनीतिज्ञ तथा योग्य विद्वान का 
फघन है कि जनसम्मति की विधि स्विट्जरलड में अभी तक 
'बहुत ही चुद्धिमत्ता से काम में लाई गई हैं। श्रतः इसने 
उस देश को द्वानि की श्रपेत्ता बहुत कुछ लाभ ही पहुँचाया है 
नुष्यों के प्रत्येक कार्य के सदश यह भो श्रपण ही दै। जे 


-( १५७ ) 


कुछ लोगों को करना चाहिए, वह केवल यही है कि इसके 
परित्याग की अपेक्षा इसके दूषणों के दूर करने का ही विशेषतः 
यत्न हो । जन-सम्मति-विधि ने स्विस्‌ राष्ट्रसंघटन का बहुतः 
ही भ्रधिक त्ञाभ पहुँचाया है । 

बाध्य तथा अबाध्य जनसस्मति पर जो कुछ लिखना था,. 
वह लिखा जा चुका है । श्रव नियासक जनसम्सति पर भी मैं: 
कुछ लिख देना आवश्यक समभता हूँ । बाध्य तथा अबाध्य 
जनसम्मति की विधि एक मात्र निषेधात्मक है; प्रर्थात्‌ 
इस्र॒ विधि के द्वारा जो कुछ स्विस्‌ जनता कर सकती है, 
वह कफंवल यही है कि अपने प्रतिनिधियों द्वारा पास किए 
हुए नियमों को चाहे राज्य सें प्रचलित करे, चाद्दे प्रचलित 
होने से रोक दे। परंतु स्विस्‌ विद्वानों की. सम्मति है 
कि प्रजासत्तात्मक राज्य तब तक पूर्ण नहीं दे! सकता 
जब तक जनता का नियम-निर्माण में पूर्ण रूप से हाथ न 
हो । अतः इस बात की पूर्णता के लिये भी वहाँ एक विधि 
प्रचलित की गई है जिसे नियामक-जन-सम्मति विधि ( ]॥७ 
ए्ांधं४मए० ) के नाम से पुकारा जाता है। नियामक-: 
जन-सम्मति-विधि के अनुसार जातीय सभाओं के सभ्यों के 
विरुद्ध भी कुछ व्यक्ति एक नियम बनाते हैँ तथा उस पर 
बहुत से व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाकर राज्य के पास भेज. 
देते 4 । राज्य उस नियम का अपनी नियासक सभाओं में 
भेजता है। यदि वह नियम पास हुआ, तब ते फोई वाट 


( १४८ ) 


नहीं है, वह राज्यनियम.. हे! ही गया जो कि जनता को 
अभीष्ट था । परंतु यदि वह नियम वहाँ पास न हे।, तद्न 
राज्य उस नियम पर जनसस्मति लेता है। यदि जनसम्मत्ति 
उस नियम का पास कर दे, तव वह राज्यनियम दो जाता 
है तथा राज्य को अपनी सम्मति के विरुद्ध भी उस पर काये 
करना ही पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि प्रा्थनापत्र 
सेजनेवाले साधारण तौर पर किसी नियम के सुधार का ही 
जिक्र करते हैं; परंतु जब जनता सुधार करना स्वीकृत कर लेती 
है, तव प्रार्थीजल या राज्य कोई उस नियम की सुधारकर पुनः 
जनता में पेश करते हैं तथा वहाँ से पास होने पर वह सुधार 
राज्यनियम का रूप धारण कर लेता है। यहाँ पर यह स्मरण 
रखना चाहिए कि मुख्य राज्य के किसी प्रस्ताव पर 'नियामक- 
जन-सम्मतिः लेने के लिये पचास हजार पुरुषों का प्राथेना- 
पत्र पर हस्ताक्षर करना प्रावश्यक है। जूरिच राष्ट्र का 
नियम है कि पाँच हजार आदमी जिस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर 
करके भेजें, वह प्रस्ताव राज्य को नियामक-जन-सम्मति के 
लिये भेजना पड़ता दै। इसी प्रकार “नियामक-जन-सम्मति” 
का किसी प्रस्वाव के संबंध में विचार करवाने के लिये भिन्न 
भिन्न राष्ट्रों की ओर से हस्ताक्षर करनेवालों की भिन्न भिन्न 
संख्या नियत है | 

१८४८ में खिस्‌ शासन-पद्धति के निर्माताओं ने अमेरि- 
कन शासन-पद्धति फे अनुसार ही अपने देश की शासन-पद्धति 
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का निर्माथ किया। उन्हें यह पसंद न था कि वे भी अपने 
देश में साम्राज्य के शासन का संपूर्ण प्रधिकार एक प्रधान 
के ही हाथ में दे दें। अतः उन्‍होंने 
प्रधान के स्थान पर एक राष्ट्रीय 
उपससितिः का निर्माण किया। राष्ट्रीय 
उपससमिति में उन्होंने सात सभ्य रखे और उनमें से किसी दे। 
का एक-राष्ट्रीय होना सर्चंधा निषिद्ध किया । खिसू शासत- 
पद्धति के निर्माताओं तने यहीं पर बख न की। उन्होंने 
राष्ट्रीय उपसमिति की शक्ति भी इस बात से न्यून कर दी 
कि डसे प्रतिनिधि सभा का ही एक धग बना दिया। इस 
प्रकार उन विद्वानों ने स्विस शासन-पद्धति के जे। मुख्य मुख्य 
अंग वनाए, वे ये हैं--( १ ) प्रतिनिधि सभा, (२) राष्ट्र 
सभा, (३) जातीय सभा, (४) राष्ट्रीय उपससिति 
ओर ( ५ ) न्याय सभा । 
.... अमेरिकन शासन-पद्धति को सामने रख कर ही खिस 
शासन-पद्धति का निर्माण किया गया है, यह अभी लिखा जा 
चुका है। परंतु यहाँ पर यह न भूलना चाहिए कि दोनों 
देशों की शाखन-पद्धतियाँ कार्य में एक दूसरी से स्वधा 
विपरीत हैं । फह्दों खिसू शासन-पद्धति प्रदल है और अ्रमेरि- 
कन शासन-पद्धति दुर्वेल है; और जह्दाँ द्वितीय प्रवल् है, 
वहाँ प्रथम दुबवेल है | दृष्टांत के तौर पर अमेरिकन शासन- 
पद्धति में राष्ट्र सभा तथा न्याय समा प्रशंसा के योस्य समफ्ती 


खिस राष्ट्र-संघटन 
कक 
की शासन-पद्धति के अंग 
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जाती हैं, परंतु खिस्‌ शासन-पद्धति में ये ही देनें निबेल 
समभी जाती हैं। खिस्‌ शासन-पद्धति में राष्ट्रीय उपसमिति 
तथा प्रतिनिधि सभा प्रशंसनीय हैं, पर अमेरिकन शासन- 
पद्धति में वे श्रप्रशसनीय हैं। सारांश यह कि दोनों ही देशों 
में शासन-पद्धति के उन उन अंगों ने सफलता से काम किया. 
है जे उनकी स्वजातीय हैं । 

स्विस्‌ प्रतिनिधि सभा के सभ्यों की संख्या १४७ है। इसमें 
राष्ट्र द्वारा विभक्त ५२ प्रांतों से प्रतिनिधि आते हैं। स्विट- 
जलंड में जनसंख्या तथा प्रतिनिधि का 
अनुपात १: २०००० है। बोस हजार से 
कम जनसंख्यावाले राष्ट्रों को एक प्रतिनिधि भेजने का अधि- 
कार प्राप्त है; भार यदि किसी राष्ट्र की इतनी जनसंख्या हो कि 
डसे २० इजार से भाग देंने पर १० दजार से ऊपर शेष 
बचता दहे,, ते उसे एक और प्रतिनिधि भेजने का अधि- 
कार प्राप्त हो जाता है। प्रतिनिधि सभा का एक वार 
जो प्रधान था उपप्रधान होता है, वही अगली बार उस 
पद्द पर नहीं चुना जा सकता। यही नियम राष्ट्र के 
स्राथ भी है। श्रर्थात्‌ एक राष्ट्र का जो एक वार प्रधान 
या उपप्रधान हो, दूसरी बार उसी राष्ट्र का व्यक्ति उस 
पद पर नहीं चना जा सकता। 

स्विस राष्ट्र सभा में पूण राष्ट्र के दो सभ्य आते हे प्रौर 
अधराष्ट्र का केवल एक द्टी सभ्य आता है। स्विसू राष्ट्र सभा 


प्रतिनिधि सभा 
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का निर्माण अमेरिकन राष्ट्र सभा को देखकर किया गया था | 
परंतु कुछ कारणों से दोनों ही एक दूसरी से सर्वधा भिन्न भिन्न 
हैं। स्िट्जलैंड में राष्ट्र सभा का जो पूरब 
मात्त था, वह श्रव नहीं रहा। भिन्न 
भिन्न दलों के नेता अब प्रतिनिधि सभा में जाना अधिक ज्ञाभ- 
दायक समभते हैं। यह क्‍यों? यह इसी लिये कि राष्ट्रीय 
उपसमिति के सभ्य प्रायः प्रतिनिधि सभा से ही चुने जाते हैं 
तथा उसके कार्य का निरीक्षण आदि करने से प्रतिनिधि 
सभा ही अधिक शक्तिशालिनी है | राष्ट्र सभा के कुल मिल्ला- 
कर ४४ सभ्य हैं। ये२२ राष्ट्रों द्वारा चुनकर श्राते हैं । 
राष्ट्र सभा में प्रतिनिधियों को सेजने, उबकी तनखाहें देने 
तथा प्रतिनिधियों के स्वराष्ट्र संबंधी मामलों में राष्ट्र-संघटन के 
नियम नहीं लगते; अपितु भिन्न भिन्न राष्ट्रों के अपने अपने 
नियम ही इन मामलों में काम करते हैं । एक राष्ट्र अपने 
प्रतिनिधि को चार वर्ष के लिये भेजता है भर दूसरा राष्ट्र 
फेवल एक ही वर्ष के लिये। भिन्न भिन्न राष्ट्रों में राष्ट्र 
सभा के प्रतिनिधियों के चुनने का तरीका भी भिन्न भिन्न द्दै। 
राष्ट्र सभा के प्रधान श्र उपप्रधान करे चुनाव में प्रतिनिधि 
सभा के ही नियम लगते हैं । 

दोनों सभाओं के, स्विस्‌ शासन-पद्धति के अनुसार, निस्‍्त- 
दाना सभाओं के काय्य लिखित कार्य कहे जा सकते हैं-... 

१-- कि) विदेशीय राष्ट्रों के साथ संधि शा दि करना। 

शा०-- १ २ 


राष्ट्र सभा 
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(ख) शांति या युद्ध की उद्धोषणा करना | . . 

(ग) राष्ट्रसंघटन की सेना का प्रबंध करना | 

(घ) स्विट्जलैं'ड को युद्धों में उदासीन रखना 
तथा बाह्य स्वरक्षा करना । 

२--(च) राष्ट्रों के अधिकारों फे विरुद्ध राष्ट्रसंघटन 
के अधिकारों को सुरक्षित रखना ! 

(छ) देश की अंतरीय स्वरक्षा तथा शांति के 
लिये भिन्न भिन्न नियसों को पास करना 
तथा भिन्न भिन्न काये करना | 

(ज) राष्ट्रसंघटन की शासन-पद्धति के अनुसार 
राष्ट्रों के लिये तथा राष्ट्र-संघटन फे लिये 
भिन्न भिन्न नियम बनाना | 

३--(र) आय-अयय का बजट वन्नाना | 

(ट) साम्राज्य के शासन के लिये भिन्न भिन्न 
राजकीय विभागों पर राज्याधिकारियों की 
नियत करना तथा उनका वेतन श्रादि 
निश्चित करना । 

४--राष्ट्रीय उपसमिति के कार्यां का निरीक्षण करना 
तथा उपसमिति के शासन संबंधी निर्णयें के विरुद्ध शिकायतों 
का निर्णय करना । 

पू--जन-सम्म्ति विधि द्वारा राष्ट्रस्‍-सेघचन की शासन- 

पद्धति में परिवर्तन करना तथा उसको सुधारना । 
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जब दोनों सभाओं का सम्मिलित अधिवेशन जातीय सभा 
के रूप में होता है, तव उसके अधिकार 
भी भिन्न हो जाते हैं। थे ये हैं-- 
१--(क) राष्ट्रीय उपसमिति के सभ्यों को नियत 
करना | 
(ख) राष्ट्रीय न्यायाधीश, महामंत्रो तथा राष्ट्रीय 
सेना के सेचापतियों की नियत करना | 
२--अप राधियों को क्षमा प्रदान करना ! 
३--राष्ट्रीय अधिकारियों की पारस्परिक कलह शांत 
करना इत्यादि । 
प्रतिनिधि सभा का प्रधात ही इसका प्रधान होता है तथा 
उसी के नियम जातीय सभा के कार्यक्रम के लिये काम 
में थ्राते हैं । 
राष्ट्रीय उपसमिति के सभ्यों का चुनाव जातीय सभा 
द्वारा होता है। सभ्यों का चुनाव फेवल तोन वर्ष फे लिये 
रत आला होता है । परंतु यदि जादीय सभा फे 
सभयों का चुनाव तीन वर्ष से पूर्व ही 
हो। जाय, ते इसके सभयों का चुनाव भी वीच ही में हे! जाता 
कहै। सारांश यह कि उपससिति का जन्म मरण जातीय 
सभा के साथ हुआ करता है, क्योंकि वही इसकी चुनने- 
वाली है। उपसमिति के सात सभ्य होते हैं श्रौर राष्ट्रकाये 
भी सात ही विभागों में विभक्त हैं। इस प्रकार एक एक 


जातीय सभा 
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सभ्य का एक एक विभाग का शासन मिल जाता है । भिन्न 
भिन्न विभागों का प्रधान ही राष्ट्रीय डपसमिति का सभ्य हुआ 
करता दे । संपूर्ण विभागों के काये का निरीक्षण करने के 
लिये उन्हीं में से किसी एक को प्रधान के तौर पर चुन लिया 
जाता है। उपगप्रधान भी उन्हीं में से किसी का नियत कर 
लिया जाता है जे प्रधान को समय खमय पर सहायता 
पहुँचाता रहता है। उपसमिति के प्रधान और उपप्रधान को 
चुननेवाली एक मात्र जातीय सभा द्वी है। प्रधान तथा उप- 
प्रधान प्रति वर्ष बदलते रहते हैं । एक ही व्यक्ति को दूसरी बार . 
उस पद पर नहीं चुना जाता। स्विट्जलेंड में यह एक रीति सी 
चल गई है कि उपप्रधान को ही अगले वर्ष प्रधान के तौर पर 
चुन लिया जाता है तथा इस प्रकार क्रमश: उपसमिति के प्रत्येक 
सभ्य को इस पद पर आने का अवसर मिलता रहता है। 
प्रधान फे शासन संबंधी भ्रधिकार उपससिति के सभ्यों के तुल्य 
ही हैं। अपने साथियों की श्रपेत्षा जा विशेष कार्य प्रधान के 
हाथ में है, वह केवल यही है कि वह अपने साथियों के कार्यों 
से सदा परिचित रहता है तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुचारू 
रीति पर चलाने के लिये प्रधान का पद भ्रहण करता है। 
ए्८८८ में विदेशीय विभाग फा काये प्रधान के सपुर्द किया 
गया था; परंतु इसके लिये जब स्थिरता की आवश्यकता हुई, 
तव यह निश्चित हुआ्रा कि प्रधान जिस विभाग का कार्य 
अपने द्वाथ में लेना चाहे, ले ले । स्विट्जलैंड में राजकार्य फे 
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सात विभाग हैं, यह पूर्व हो लिखा जा चुका है | उनके नाम 
निम्नलिखित हैं-- 

€ १ ) विदेशीय विभाग, (२ ) न्याय तथा पुलिस विभाग, 
€ ३ ) कृषि विभाग तथा व्यवसाय विभाग, ( ४ ) युद्ध विभाग, 
( ५) आयव्यय विभाग, ( ६ ) डाक तथा रेल विभाग, 
प्रार ( ७ ) अतरीय ( गृद्य प्रबंध ) विभाग । 

उपसमिति फे कार्य बहुत से हैं। उपससिति के बहुत 
से न्यायालय संबंधी कार्य हैं और शासन संबंधी काये भी 
डसके पास पर्याप्त हैं। स्विट्जरलैंड में यद्यपि मुख्य न्यायालय 
है जिसमें राज्यनियम संवंधी कगड़े भेजें जाते हैं, परंठु कुछ 
शासन संबंधी विवाद उसके हाथ से लेकर जातीय सभा ने 
डपससिति के सपुद कर दिए हैं। इसमें संदेह नहीं कि 
डउपससिति न्याय करने में फेवल न्याय का ही ध्यान नहीं 
रखती, वरन्‌ राजनीति का भी ध्यान रखा करती हैं। परि- 
शाम इसका यह होता है कि उसके बहुत से नि्ेय दूसरों 
का निशेय नहीं प्रतीत हो सकते। यहाँ पर यह प्रश्न 
उठना खासाविक है कि यदि स्विट्जलेंड की शासक राष्ट्रीय 
डउपसमिति न्यायवितरण का भी फाम करती है, तो वह 
स्वेच्छाचारिणी क्‍यों नहीं हो जाती ? क्‍योंकि जहाँ कहीं 
शासन तथा न्याय का कार्य एक हो व्यक्ति फे हाथ में सपुर्द 
कर दिया जाता है, वहद्दाँ ऐसा होना संभव है। इसका उत्तर 
यही दिया जा सकता है कि स्वतंत्रता देवी की उपासक स्वतंत्र 
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जातियों में यह घटना प्रायः नहीं होती । श्र यदि कभी 
ऐसी बात होनेवाली भी द्वो, तो भी अखबारों, पुस्तकों तृथा 
जनता फे विज्ञोसों का शासकों का इतना भय होता है कि 
वे प्राय: ऐसा करने का साहस हो नहीं करते। युरोप के 
श्रन्य देशों में अतरीय या ग्रृह्य विभागों? के मंत्री जब कभी 
स्वेच्छाचारित्व प्रकट करते हैं, ते उसका कारण यह होता है 
कि उनके हाथ में असीम शक्ति दे दी जाती है। परंतु 
स्विस्‌ राष्ट्र-संबटन में यह कब संभव है? उपसमिति के 
सभ्य जो कुछ काम करते हैं, वह्द केवल्ल यही है कि वे देखे” 
कि प्रवंधकर्ता लोग नियमें। का कार्य में उचित विधि पर लाते 
हैं या नहीं । उपसमिति के सभ्य राष्ट्रोय प्रबंधकर्त्ताओं के 
साध वहुत कुछ प्रेम से व्यवहार करते हैं, तथा बड़ी बुद्धिमत्ता 
से प्रत्येक नियम के भावों का समभकर काम करते हैं। यदि 
कभी किसी राष्ट्र से उपसमिति के सभ्यों का रूगड़ा दो जाय 
तथा वह राष्ट्र जातीय नियमें का पाह्चन करने के लिये उद्यत 
न हा, ते उपसमिति उस्र राष्ट्र में जातीय सेना को पहुँचा 
देती हे जो बिना किसी प्रकार के उत्पात के वहीं पर 
रहने लगती है। इस सेना का व्यय उसी राष्ट्र पर 
पड़ता है जिसमें वह शांति के लिये जाती है। परि- 
णाम इसका यह द्वोता है कि प्रायः स्विस राष्ट्र इस 
अधिक व्यय के भय से गटाष्ट्र-संघटन के नियमों का अति- 
ऋमग दी नहीं करते । 
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स्विट्जलें ड में शासत का नियम के साथ संबंध सब सभ्य 
जातियों से भिन्न है। राष्ट्राय उपससिति शासन के विषय सें 
जातीय सभा के पश्रधीन है। जातीय सभा ने अभी तक उप- 
समिति के शासन संबंधी किसी काये का सर्वेधा पल्दटा नहीं 
है। उपससिति प्रति वर्ष अपनी वार्षिक कारवाई जातीय 
सभा में पढ़ती है और जातीय सभा उसके कार्यों की समा- 
लेन! ' करती है तथा उन उन कार्यों पर श्रपनी असम्सति 
प्रकट करती है जिनसे उसकी असहमति होती है, जिससे 
भविष्य सें उन कार्यों के शासन सें ध्यान रखा जाय । 

राष्ट्रीय उडपसमिति की तुल्लना अगरेजी मंत्रिसभा की डप- 
समिति से भी की जा सकती है। यद्यपि स्विस_ उपससिति 
के सभ्य जातीय सभा की किसी सभा के सभ्य नहीं होते, 
परंतु दोनों ही सभाओं में उन्हें बोलने का पूर्ण अधिकार 
मिल्ला है। इस प्रकार वे ज्ञोग राज्यनियम-निर्माण में अपना 
: पूरा पूरा प्रभाव डाल खकते हैं और डालते भी हैं। स्विस्‌ 
उपससिति ज्ञातीय सभा की सम्मति पर बहुत से प्रस्ताव 
वनाती है जो जातीय सभा में पास किए जाते हैं। वास्तव 
में बात ते यह है कि राष्ट्र के प्राय: संपूर् नियम जातीय 
सभा में पास करवाने के लिये भेजने से पूर्व एक बार इसके 
हाथें से अवश्यमेव गुजरते हैं। इस प्रकार शाखन तथा 
लियमस का संवंध अगरेजी मंत्रिसभा की उपसमिति के सहृश 
स्विस्‌ उपससिति सें भी अत्यंत समीप का ही है; परंतु यहां पर 


( १६८ ) 


यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दोनों देशों की उपसमितियों 
के ही ये संबंध कुछ भिन्न भिन्न सिद्धांतों पर आश्रित हें । 
स्विस्‌ उपसमिति किसी प्रस्ताव के पास न होने पर इस्तीफा 
' नहीं देती। इसके विपरीत यदि जातीय सभा शासन या 
नियम संबंधी किसी काये में अपना मतभेद प्रकट करे, ते खिस 
उपसमित्ति श्रपनी सम्मति के विरुद्ध भो जातीय सभा की 
सम्मति पर बड़ी प्रसन्नता से काये करती रहती है। स्विस्‌ 
उपसमिति के सभ्यों में यह सिद्धांत काम करता रहता है कि * 
वे जातीय सभा फे सामने जब कोई प्रस्ताव पेश करते हैं, ते। 
वह इसी लिये करते हैं कि जातीय सभा को शासन या नियम 
फे विषय में एक उचित सलाह मिल सके, न कि इसलिये कि 
वे संपूर्ण शासन के जिम्मेवार हैं। अत; यह उचित नहीं है 
कि जातीय सभा का उनकी सम्प्ति पर ही चलना चाहिए; 
तथा यदि जातीय सभा उनकी सम्मति पर चलने को तैयार 
नहो तो वे राष्ट्र के शासन की जिम्मेवारी लेने में असमथे 


डर 
चर 


है, अत: वे इस्तोफा दे दे । “इस दशा में जातीय सभा दूसरे 
व्यक्तियों की उपसमिति बनावे जिनकी सम्मति जातोय सभा 
की सम्मति से मिलतो हो और जो राष्ट्र के काये की 
जिम्मेवारी ले लें। यही सिद्धांत है जिस पर स्विस्‌ उप- 
समिति कार्य करदी हुई अपनी इच्छाओं के विरुद्ध द्वोते हुए 
भो कई एक वातों पर जातीय सभा की सम्मति पर कार्य 
करती रहती है तथा अ्रपना पदत्याग नहीं करती | १८४८ से 
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सेकर अ्रव तक केवल दो ही वार उपसमिति के सभ्यों ने 
इस्तोफा दिया है जिसमें केवल एक वार नियम संबंधी 
भूगड़े के ऊपर डपसमिति ने इस्तोफा दिया था। स्विस्‌ 
विद्वानों की सम्मति में राष्ट्र के लिये यह अविवेचनापूण 
चात है कि डउपस्तलमिति के सभ्यों को सम्मति-विसंवाद के 
कारण इस्तोफा दे देना पड़े, जब कि उनमें शास्त्र संवंधी 
अनेक गुण विद्यमान हैं। | 

स्विस्‌ उपससिति को एक प्रकार से प्रबंधकारियी सभा 
भो कह सकते हैं। इसके सभ्यों के चुनाव में प्रायः उनकी 
प्रबंध या शासन की शक्ति ही मुख्य तार पर देखी जाती है; 
उनमें यह नहीं देखा जाता कि वे राजनीतिक नेता हैं या 
नहीं । स्विस्‌ उपसमिति का 'एक सात्र काये यह है कि 
स्विट्जर्लेंड का शासन उचित विधि पर किया जाय तथा समय 
समय पर नियमों की विषय में जातीय सभा का उचित सलाह 
दी जाया करे। उपसमिति से जातीय सभा यह आशा नहों 
करती कि वह्ट राष्ट्र की राजनीति का अपने ही हाथ में 
कर ले; और इसी बात में उपसमिति की राष्ट्र में क्या स्थिति 
है, इसका रहस्य छिपा हुआ है। प्राय: भिन्न भिन्‍न दलों में 
से ही डपसमिति के सभ्य चुने जाते हैं; पर विचित्रता यह है 
कि इस पर भी उपसमिति का काये बहुव हो अच्छी तरह 
'पर चलता है, जब कि उनझे प्रत्येक सभ्य की आपस सें 
सम्मति एक नहीं होती । इसका कारण यही है कि डप- 
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समिति के सभ्य अपने कार्य में खतंत्र नहों हैं। थे जातीय 
सभा के एक प्रकार से सेवक हैं। कुछ भी हो, यह 
स्विट्जलेड की ही विशेषता है कि वहाँ राष्ट्रीय उपसमिति के 
सभ्य बड़ी दूरदर्शिता से तथा निष्पक्ष होकर अपना कार्य करते 
हैं। वे लोग भिन्न भिन्न दल्तों में से चुनकर आते हैं, पर वे 
लोग अपने आपको एक मात्र दलों के सिद्धांतों में ही नहीं 
जकड़े रखते हैं। उपसमिति के सभ्यों का यह विशेष गुण 
समभना चाहिए कि वे लोग जातीय सभा में बड़ी बुद्धिमत्ता 
से भिन्न भिन्न दलों के विचारों की भिन्नता मिटांते हुए राज्य- 
कार्य बड़ी शांति से चलाते हैं । 

उपसमिति के वे ही सभ्य प्राय: बारंबार चुने जा सकते 
हैं, और प्राय: ऐसा होता भी है। १८४८ से १८८३ तक 
कुल मिलाकर ३१ व्यक्ति उपसमिति के सभ्य बन चुके थे 
जिनमें से ७ श्रभी उस समय काये भी कर रहे थे। गयना 
से प्रत्येक व्यक्ति के काय का औसत १० वर्ष निकला है। 
वास्तव में वात ता यह है कि १५ सभ्य लगभग १५ 
वर्ष से ऊपर तक काम कर चुके थे तथा ४ सभ्य २० वर्ष 
से ऊपर तक और एक सभ्य ने ते। ३० वर्ष से ऊपर तक: 
राष्ट्र की सेवा की थी । 

उपसमिति का जब कोई सभ्य मर जाता है या इस्तीफा दे 
देता है, उस समय उसके स्थान पर जातीय सभा किसी दूसरे 
व्यक्ति का सभ्य के तार पर चुनकर मेज देती दै । उपसमितिः 
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के सभयों को प्रायः काये वहुत ही अधिक करना पढ़ता है,। 
बहुत से यत्न किए जा रहे हैं जिनसे सभ्यों का परिश्रम 
कम किया जाय | इस प्रकार राष्ट्रीय उपसमिति पर जा कुछ 
लिखना था, लिखा जा चुका । अब हम कुछ शब्द खिस्‌ 
न्यायालय विभाग पर लिख देता आवश्यक समभतते हैं । 

खिट्जलैंड का न्यायालय विभाग एक विचित्र प्रकार 
का है। वहाँ मुख्य नन्‍्यायात्यों के साथ साथ राष्ट्रीय 
न्यायालय अपना काये बहुत ही अच्छी 
तरह से संपादित करते हैं। सुख्य 
न्यायालय के अतिरिक्त जातीय सभा तथा राष्ट्रीय उपसमिति 
भो वहाँ न्याय संबंधी कार्य करती है। खिट्जलैंड में 
प्रत्येक सभा के कार्यों की सीमाएँ शासन-पद्धति द्वारा पूर्ण 
रूप से निर्दिष्ट हैं। १८७८ में मुख्य न्यायालय की शक्ति 
बहुत कम थी | १८७४ की नियम-घारा से उसे भी मुख्य 
शक्ति सिल्ल गई । 

फाजदारी मुकदमें। के निर्णय के लिये मुख्य न्यायालय 
सारे प्रांतों में भ्रमण करता है | न्यायालय के भ्रमण की 
दृष्टि से संपूर्ण सिट्जलेंड पाँच भागों में विभक्त है जिनमें 
बारी वारी से मुख्य न्यायालय चक्कर लगाता है। वे भाग 
निम्नलिखित हैं- 

(१ ) फ्रेंच स्िट्जलैंड, (२) वर्न तथा उसके धारों 
झोर का प्रदेश, ( ३ ) जूरिच तथा उसके समापवर्ची राष्ट्र 


न्यायालय विभाग 
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(,४ ) मध्य तथा पूर्वीय खिट्जलैंड का कुछ भाग शोर 
(५ ) इटलियन स्विट्जरलैंड | 
मुख्य न्यायालय निम्नलिखित विषयों में निणेय करता है-- 
१--( क ) सा्-राष्ट्रीय विषय । 
(ख ) राष्ट्रों की सीमा का निश्चय । 


( ग) राजकीय अधिकारियों के राज्यनियम संबंधी 
भगड़ों का निर्णय । 
(घ ) शासन-पद्धति से निश्चित नागरिकों के अधि- 
कार संबंधी ऋगड़े । 
मुख्य न्यायालय के हाथ में यद्द शक्ति नहीं है कि वह 
शासन-पद्धति के भ्रनुकूल्न या प्रतिकूल कोई राज्यनियम प्रकट 
करे। जनता ने यह शक्ति अपने ही हाथ में ली हे । इसमें 
निम्नलिखित विपय सम्मिलित हैं 
२--( क ) भिन्न भिन्न समितियों के साथ राष्ट्रों के झगड़े। 
(ख ) राष्टों के प्रति राष्टों के ऋगड़े | 
( ग ) राष्ट-संघटन तथा राष्ट्रों के भगड़े । 
३--( क ) राष्ट्रीय श्रधिकारियों ऊे प्रति विद्रोह का पडयंत्र । 
( ख ) सावंजातीय नियमें का भंग | 
(ग ) बड़े बड़े राजनीतिक प्रपराथ ! 
राष्ट्रीय उपसमिति के अधिकार में इन विपयों का निर्णय हैं-- 
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(१) राष्ट्रीय सेनाओं को एकत्र करने के विषय में । 

(२) राष्ट्रोय विद्यालयों के शिक्षापद्धति संबंधी विषयों में |. 

(३ ) व्यापार की खतंत्रता । 

( ४ ) आगत कर ( ॥777907 तेषप९४ ) | 

(९ ) व्यय कर ( (णा5पर०ए४ए७ 856९६ ) । 

( ६ ) धामिक खतंत्रता ! 

( ७ ) राष्ट्रीय सभ्यों के चुनाव का ओचित्य, अनौं-- 
चित्य इत्यादि । 


सातवाँ परिच्छेद 
3 *९३ 
इदरगलड 

संसार की पअ्रनन्‍्य सब शासन-पद्धतियों में अगरेजी शासन- 
पद्धति निरालो ही है। और देशों की शासन-पद्धतियाँ ते 
बहुधा लिपिवद्ध दशा में पाई जाती हैं और वे किसी खास 
समय का और किसी खास व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह फो 
अपने जन्म का आधार मान सकती हैं। फ्रांस की शासनप्रणाली 
का जन्म सन्‌ १८७७ इंस्वरी में हुआ और उसकी बनाने में मिन्न 
भिन्न दलों के नेता एक जगह एकत्र हुए । जम॑नी में भी खन्‌ १८१< 
में वोमर नामक स्थान में वेठकर वहाँ के प्रतिनिधियों ने शासन- 
पद्धति निर्माथ की। यही अमेरिका में भी हुआ । आज 
इनकी शासन-पद्धतियों की धाराएँ हमें लिपिवद्ध प्राप्त हे। सकती 
हैं। परंतु ईँंगलेंड में न ते शासन-पद्धति का कोई जन्म- 
दिवस ही कहा जा सकता है और न कोई खास मनुष्य या 
मनुष्यों का समूह उसका निर्माणकर्तता कहा जा सकता है | 
यहाँ की सारी शासन-पद्धति लिपिवद्ध धाराओं के रूप में भी 
नहीं मिल सकती । वास्तव में वात यह है कि ईँगलैेंड की 
शामन-प्रणान्वी कई प्रवसरें पर ढुकड़ें टुकड़े करके बनी और 
बनती जा रही है | वहुत सा हिस्सा ता केवल्त परिपाटी और 
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स्ोगां के आचार पर ही निर्भर है। वह लिपिबद्ध नहीं 
है। यथा अगरेजी शासन-पद्धति में काई ऐसा लिखित 
नियम नहीं है कि प्रतिनिधि सभा के अ्रविश्वास पर मंत्रिसभा 
इस्तीफा दे दे, परंतु यह बात ऐसी स्थापित हा गई है जैसे 
किसी राज्यनियम की आज्ञा हो । इसी प्रकार अ्रंगरेजी 
शासन-प्रणाली में कई एक ऐसी बातें भी पाई जातो हैं जे 
दिखाई कुछ देती हैं, परंतु वास्तव में हैं कुछ। सच पूछा जाय 
ते अगरेजी शासन-पद्धति की यही एक सब से बड़ी विचित्रता 
है । किसी महाशय ने ठीक ही कहा है-- अगरेजी शासन- 
प्रणाली में जे दिखाई देता है, वह वास्तव में है ही नहीं; और 
जो कुछ है, वह दिखाई हो नहीं देता।! राज्यनियम फे अनु- 
सार इंगलैंड का राजा सारे साम्राज्य का सम्राट्‌ है और उसकी 
शक्ति बहुत ही ज्यादा है, जेसा कि हम आगे चलकर लिखेंगे । 
परंतु क्‍या वास्तव में उसे ऐसी शक्ति प्राप्त है ? कदापि नहों । 
सच पूछा जाय ते इईंगलेंड का राजा वास्तव में कुछ भी नहीं 
है, उसकी कुछ भी शक्ति नहों है। इस गाोरखघंधे का 
कारण क्या है ? कारण यही है कि इँगलेंड में वहुत सी चार्ते 
परिपाटी पर ही निर्भर हैं। ध्त: अँगरेजी शासन-प्रणाल्ली सम- 
भने के लिये जब तक इस वात पर ध्यान नहीं दिया जायगा, 
तब तक उसका सच्चा ख़रूप ध्यान में आना असंभव है | 

यहां हम अँंगरेजी शासन-प्रणाली की एक और दिचित्रता 
बता देना उचित समभते हैं। वह यह कि अन्य देशों में 
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शासन-प्रणा्लो के नियमें। और राज्यनियमों में भेद है। 
राज्यनियम ते जातीय सभा रोजमर्रा बना सकती है श्रौर 
मिटा भी सकती है! परंतु वहाँ शासन-पद्धति फे नियमों 
को बनाने और बदलने के लिये दूसरे ही तरीके का अवलंबन 
करना पड़ता है। इँगलेंड में राज्यनियमें! श्रौर शासन-प्रणात्वो 
के नियमें| में कोई भेद नहीं है । दोनों प्रकार के नियम एक 
ही विधि से बनाए जा सकते (हैँ ओर बदले जा सकते हें। 
आर जगह ते इस वात की जाँच करने के लिये बहुघा न्‍्याया- 
लय रहते हैँ कि कहों शासन-प्रणाली के मिन्न भिन्न अंग, शासन- 
प्रणाज्ञी द्वारा प्रदत्त अपने अपने अधिकारों से परे तो नहीं 
जाते । इँगलेंड में पार्लिमेंट जे कुछ नियम बना दे, सब 
मान्य हेंगे। कोई न्यायाक्यय यह नहीं कद सकता कि 
पालिमेंट का फाई नियम शासन-पद्धति के विरुद्ध है। इन 
विशेषताओं कफ बताकर अब हम अगरेजी शासन-पद्धति के 
भिन्न भिन्न अंगों पर कुछ लिखेंगे । 

अगरेजी शासन-पद्धति शगरेजी शासनपद्धति में निम्नलिखित 
के श्लेग अंग ध्यान देने योग्य हैं-- 

( १ ) राजा, (२२) मंत्रिसभा तथा उसकी उपससिति, 
(३ ) गुप्र समा, ( ४ ) प्रतिनिधि सभा, ( ५ ) लाडे सभा | 
ईंगलैंड में बड़ो बड़ी उपाधियाँ देना, लाडे बनाना 

नी तथा स्थल सेना के मुख्य मुख्य अधिकारियों का नियत 
करना, मुख्य न्यायाधीश, मजिस्ट ट, विशप, आर्च विशप 
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तथा अन्य मुख्य मुख्य राज्य-कसेचारियों को सिन्न भिन्न राज- 
कार्य-विभागों में प्रवंधादि के लिये नियत करना राजा के ही 
नाम पर होता है। मंत्रिलभा की उप- 
समिति क्री सहमति से वचद्द अन्य भी वहुत 
से प्रधिकारों का काये में ल्ञा सकता है, 
परंतु इसका उत्तरदायित्व उपसमिति पर ही होता है, न कि राजा 
पर | ईंगलैंड में राजा बनने का अधिकार पूर्व राजा के 
बड़े पुत्र को ही है ओर एउसका प्रोटस्टेंट सत का होना भी 
आवश्यक है। प्रतिनिधि सभा का भ्रधिवेशन वुल्लाना, उसको 
कुछ समय के लिये बंद कर देना तथा यदि आवश्यकता पड़े ते 
उसे पुनः: नवीन ढंग पर चुनाव के लिये प्रेरित करता आदि 
कार्य राजा के ही हाथ में हैं। यही नहीं चरच उपसमिति की 
अ्रशुमति लेकर राजा युद्ध भी उद्वोषित कर सकता हैं। 
राज्ञी विक्टोरिया के अधिकारों का वर्णन करते हुए मददाशय 
वैज्द्याट ने लिखा था कि राज्ञी संपूर्ण सेना के हथियार रखवा 
सकती है, लगभग सवके सब राज्याधिकारियों को पदच्युत 
कर सकती हैं, सब जहाजों का बेच सकती है, कानंवाल को 
देकर संधि कर सकती है प्लौर प्रिटेन छी विजय के छिसे 
युद्ध आरंभ कर सकती है, सब अपराधियों के अपराध 
उमा कर सकती है, और सबसे वड़कर बात यह है कि 

ह इँगलेंड के सब मनुप्यों को ला वना सकती है | सारांश 
यह कि रातो ऑगरेजी शासन-पद्धति के अनुसार चलती हुई 

शा८-- १२ हु 


राजा की शझ्षक्ति 


तथा अधिकार 
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ईँंगलैंड के अतरीय प्रबंध का उलट पुलट सकती है श्र एक 
चुरी संधि या लड़ाई करफे सारी जाति को अपमानित कर 
सकती है तथा नौसेना और स्थल्लसेना से हथियार रखवा- 
कर सारे देश का अरक्षित कर सकती है। महद्दाशय 
बैज्हाट के उपरित्तेखित कथन से स्पष्ट हो गया होगा कि 
शासन-पद्धति के अनुसार अगरेजी राजा के क्या अधिकार तथा 
क्या शक्तियाँ हैं। किंतु जेसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं, 
राजा वास्तव में इनमें से एक भी कार्य अपने इच्छानुसार नहीं 
कर सकता । वास्तव में राजा कुछ भी नहों है। जो कुछ 
काये उसके नाम से होते हैं, वे प्रायः प्रधान मंत्रो द्वारा ही 
होते हैं; और जैसा प्रधान मंत्री चाहता है, वैसा ही वह राजा 
से करा सकता है। अब हम अगरेजी संत्रिसभा तथा उसकी 
उपस मिति की पर्यालाचना करेंगे | 

इईँगलेंड में राजा तथा प्रजा दानें ही शासक हैं। मंत्रि- 
सभा श्पने प्रत्येक काये के लिये प्रतिनिधि सभा के आगे उत्तर- 
दायिनी है और इसी में उसकी शक्ति 
समभनी चाहिए; क्योंकि यदि वह 
राजा के प्रति जिम्मेवार दोवी, तो 
ईंगहीड की शासन-पद्धति में राजा की शक्ति असीम हो जाती । 
अगरेजी शासन-पद्धति में जे कुछ विचित्र बात है, वह यद्दी 
है कि मद्ठामंत्रो राज़ा द्वारा चुना जाता हैं, पर उसका उत्तर- 
दायित्व उसके प्रति नहीं रहता, अपितु प्रतिनिधि सभा के 


संत्रिसभा तथा 


उसकी डपसमित्ति 
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प्रति होता है। अगरेजी राजा विजयी दत्त फे किसी मुख्य 
व्यक्ति को ( उसकी स्वोकृति लेकर ) महामंत्री बना देवां है। 
सद्दामंत्रो अपनी इच्छा फे अनुसार अपनी एक मंत्रिसभा 
वनाता है जिसका प्रत्येक सभ्य उसके साथ बहुत सी बातों 
में प्रायः सहमत होता है। ईँगलेंड की शासन-पद्धति में महा- 
मंत्री की शक्ति बहुत दह्वी अधिक है। उसकी सम्मति के 
अनुसार ही नए नए व्यक्तियों को ल्ार्ड बनाया जाता है, और 
साम्राज्य के प्रत्येक भाग के शासकों का नियत करना भी उसी 
की इच्छा पर है। संत्रिसभा प्राय: अपना कार्य उपसमिति 
द्वारा ही किया करती है। डस उपसमिति के सभ्य प्रायः 
निम्नलिखित प्रधिकारियों में से ही होते हैं-- 
( १ ) सुख्य फापाध्यक्ष । 
(२ ) लाड सभा का प्रधान । 
( ३ ) गुप्त सभा का प्रधान | 
( ४ ) सुद्रा-सचिव । 
(५ ) आयव्यय सचिव । 
(६ ) छः राष्ट्रीय सचिव -- 
(क) खदेश सचिव, 
(ख) विदेश सचिव, 
(ग) भारत सचिव, 
(घ) उपनिवेश सचिव, 
(ड) युद्ध सचिव, 


आओ, 


(च) वायु सचिव | 

( ७ ) नो सेचाधिपति | शो र 

(८ ) स्वास्थ्य सचिष | 

( €) स्काटलैंड का मंत्री । 

(१०) डाक सचित। 

(११) शिक्षा सचिव | 

(१२) कृषि और मत्स्य सचिव । 

(१३) व्यवसाय-स भा-प्रधात्त । 

(१४) मजदूर सचिव | 

(१५) लंकास्टर की डची का चांसलर | 

(१६) राजकीय कार्याँ का मुख्य निरीक्षक | 

यहाँ पर यह न भूलना चाहिए कि इँगलैड में यद्यपि 
मंत्रियों का मुख्य मंत्री ही नियत करता है, तथापि उसके लिये 
उसे राजा की स्वीकृति लेनी पड़ती है| महामंत्रो के भिन्न भिन्न 
पदों के प्रहय करने से उपसमिति के सभ्यों की उपरिलिखित 
संख्या घटती बढ़ती रहती है। इंग्लैंड में उपसमिति 
हो राज्य का कार्य करती है तथा विरोधियों के आज्षेपों का 
उत्तर देती है। उपसमिति की पराजय होने पर सबके सब 
मंत्रियों के! श्रपना पद छोड़ देना पड़ता है तथा नवीन महदार्मत्री 
अपनी नई मंत्रिसभा तथा उपसमिति का निर्माण करता है। 
अंगरेजी शासन-पद्धति में मंत्रिस भा की यह उपससिति एक 

बड़ा भारी अंग है । गुप्त सभा के विपय में हम आगे चलकर 
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लिखेंगे कि उसमें सभ्यों की संख्या बहुत अधिक होती है, अतः 
वह राजा को उचित सम्सति देने के लिये अयोग्य है। आज- 
कल्न गुप्त सभा का यह काये मंत्रिसभा की उपसमिति ही करती 
है। डप्समिति के कारण राज्यकाये ठीक तार पर चलता 
है श्र संपूर्ण कार्य की जिस्मेवारी ले लेने में भो वह समथे 
हा जाती है। 

जब तत्कालीन प्रतिनिधि सभा को मुख्य मंत्रो की राजनीति 
स्वीकृत न हो, उस दशा में मुख्य मंत्री राजा से प्राथेना ऋर 
उसके द्वारा प्रतिनिधि सभा को बर्खास्त करवाकर नए 
सिरे से चुनाव के लिये प्रेरित करता है। इस प्रकार 
'करने से मुख्य मुख्य प्रश्नों तशा प्रस्तावों पर 'प्रजा की 
क्‍या सम्मति है? इसका राज्य को पता लगता रहता है। 
यह इस पहले हो लिख चुके हैं कि मुख्य मंत्रो फो राजा 
ही नियत फरता है । 

जिस समय मंन्रिससा तथा उसकी डप्समिति की रीति 
प्रचत्चित न हुई थी, उस समय राजा जनता द्वारा मुख्य मंत्रो 
पर अआाक्षेप किए जाने पर अपना अपसान सम लिया करता 
था, क्‍योंकि मुख्य मंत्रो को वही नियद किया करता था। अपने 
आदमी की रक्षा कौन नहों करता ? परंतु संत्रिसभा की 
रीति से यह दूषण हट गया है। राजा अझव एक निष्पक्त 
न्यायाधीश की स्थिति सें है, जे जनता में जिस दल का 
नेता प्रदल्ल हो, उसी को राज्यभार सपुद कर देता है. और उसे 


५7 
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इससे कुछ भी प्रयोजन नहीं द्वाता कि उसका कौन मित्र 
है तथा कौन मित्र नहीं है। प्रतिनिधि सभा तथा राजा को 
परस्पर मिलानेवाली संस्था भी मंत्रिसभा कही जा सकती है । 
अँगरेजी राज्यनियसें। के अनुसार राजा सदैव निम्नांत तथा 
निर्देष हुआ करता है। यह तभी हो सकता है जब कि 
राजा की किसी काये में जिम्मेवारी न हो।। मंत्रिसभा 
की प्रणाली से अब सब कार्थों का जिम्मेवार मंत्री ही हो 
“गया है। यदि शासन में कुछ भी बुराई आती है ते 
मंत्री को हो पदच्युत होना पड़ता है तथा दूसरा मंत्री 
उसके स्थान पर शासन के लिये नियत कर दिया जाता 
है। सारांश यह कि मंत्रिसभा की प्रणाली से अब 
ब्रिटेन का राजा सर्वप्रिय हो गया है। यदि श्रत्र प्रजा में 
किसी की समाल्नोचना होती है ते तात्कालिक भुख्य मंत्रों 
तथा उसकी उपसमिति की ही । 

फ्रांस में भी मंत्रिसभा है; परंतु उत्की अगरेजी मंत्रिसभा 
से तुलना करना कठिन है। अगरेजी मंत्रिसभा के मंत्रियों के 
अधिकार वहुत कुछ रीति-रिवाजो पर निर्भर हैं और इसका 
कारण भी है । अगरेजी शासन-पद्धति का जन्म श्राकस्मिक 
नहीं हुश्रा है, अपितु उसके प्रत्येक अंग को वत्तमान कालीन 
सखरूप प्राप्त करने में पर्याप्त काजल लगा है । इस दशा में लिखित 
अधिकारों की अपेतन्ता रीति रिवाज का शासन-पद्धति में बहुत 
भाग होना स्वाभाविक्न है। फरांसीसी शासन-पद्धति का 
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जन्म आकस्मिक है, अतः उसमें मंत्रियों के श्रधिकार शासन- 
पद्धति द्वारा निर्णीत वा लिखित हैं । फ्रांस की जनता को 
स्वतंत्रता से अत्यंत प्रेम है। मंत्रियों की स्वेच्छाचारिता उसे 
पसंद नहों है। परिणाम इसका यह है कि फरांसीसी प्रति- 
निधि सभा यदि किसी साधारण बात पर भी फरांसीसी मंत्रियों 
के विरुद्ध सम्मति दे दे ते उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है; 
परंतु इँगलैंड में यह बात नहीं है। इंगलेंड में मंत्रिसभा के 
पास पर्याप्त शक्तिशालो साधन विद्यमान हैं । अँयगरेजी मंत्रि- 
सभा राजा की स्वीकृति से प्रतिनिधि सभा फा बखास्त कर पुनः 
चुनाव के लिये प्रेरित कर सकती है। फरांसीसी मंत्रिसभा 
ऐसा! करने की शक्ति रखते हुए भी असमथे है। प्रधान तथा 
राष्ट्र सभा की स्वीकृति से फरांसीसी म॑त्रिसभा, प्रतिनिधि सभा 
का बरखास्त कर सकती है, परंतु फरांसीसी प्रधान नाम मात्र 
का ही शासक होता है। वह प्रतिनिधि सभा को बर्खास्त 
कर अपने प्रति विरोध नहीं खड़ा करना चाहता | परिणाम 
इसका यह हो गया है कि फरांसीसी मंत्रिसभा यद्यपि अँगरेजी 
शासन-पद्धति को देखकर बनाई गई थी, तथापि अगरेजी मंत्रि 
सभा फो श्रपेक्षा वह शक्तिमें अत्यंत न्‍्यून हो। गई है | ऑँगरेजी 
मंत्रिसभा का नियम-निर्माण में बड़ा सारी हाथ है। फ्रांस 
में नियम-निर्माण का कार्य प्राय: उडपससितियों के अधोन है। 
इस काय का फल यह है कि फरांसीसी मंत्रिसभा ऑगरेजी 
संत्रिसभा की अ्रपेज्ञा शक्तिहीन है । 
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फ्रांस में कुछ ऐसे ओर भी कारण हैं जिनसे फरांसीसी 
मंत्रिसभा अँगरेजी संत्रिसभा के सदश काम करने में भ्रसम्थे 
है। गई है। फ्रांस में दल्तों का इतिहास” नामक शीषेक में 
हमने विस्तृत तार पर दिखाया है कि वहाँ पर बहुत से दत्ल 
हैं। जितने बड़े बड़े व्यक्ति उस देश में विद्यमान हैं, उतनी ही 
वह्दां दक्ों की संख्या है। विचित्नता यह है कि एक फरां- 
सीसी मंत्रिसभा पराजित द्वोकर जब टूटती है ते। उसके बहुत 
से सभ्य प्राय: नवीन मंत्रिसभा में भी ले लिए जाते हैं 
सारांश यह कि फ्रांस तथा इईँगलेंड की मंत्रिसभा की रीति 
आपस में एक दूसरी से भिन्न है | 

अँगरेजी गुप्त सभा के निम्नलिखित व्यक्ति सभ्य द्वोते हैं--- 
( १ ) राजपरिवार के सभ्य, ( २ ) कैंटरबरी का आचेविशप, 
(३) लंडन का विशप, (४) लाड चसि- 
लर, (५) मुख्य न्यायाधीश, (६) मुख्य 
बेड स का प्रधान, (७) प्रतिनिधि सभा का “प्रवक्ता? , (८) ईँगलेंड 

राजदूत, (८) उपनिवेशों के शासक, (१० ) इँगलेड 

का मुख्य सेनापति, ( ११ ) सब मंत्री, ( १२ ) गुप्त सभा के 
सभ्य की उपाधि-प्राप्त अन्य खब पुरुष । 

गुप्त सभा का अधिवेशन राजप्रासाद में होता हैँ। नए 
राजा की उद्घापणा यही सभा करती है और प्रतिनिधि सभा 
फे बर्खास्त करने तथा बुलाने के लिये राजा के द्वारा निकाले 
हुए धापषणापत्न इसी में तैयार होते हैं । इसकी कई एक उप- 


गुप्त सभा 
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समितियाँ हैं जो भिन्न भिन्न राजकीय कार्यों का संपादत 
किया करती हैं। दृष्टांत फे तौर पर न्याय उपससितिः हड्डी 
को लीजिए । इसके हाथ में भारत तथा उपनिवेशों की जनता 
की प्राथेनाओं को सुनना है। इसी प्रकार गुप्त सभा की 
(शिक्षा उपससिति! शिक्षा संबंधी प्रबंध करती है। इसकी 
कृषि तथा व्यापार संबंधी उपससितियाँ भी हैं जे अपने अपने 
विभाग का निरीक्षण तथा प्रबंध करती हैं । 

ईँगलैंड की प्रतिनिधि सभा में आजकल सभ्यां की जो संख्या 
है, वह सदा से उसमें नहीं चली आई है। समय समय पर 
सभ्यों की संख्या बढ़ते बढ़ते अब ६१४ 
के लगभग है। प्रतिनिधि सभा के सभ्य 
५ वर्ष के लिये चुने जाते हैं । इंगलैंड में प्रतिनिधियों फा जन- 
संख्या से अनुपात १: १५००० है। लाड्ड, न्यायाधीश, रोमन 
कैथेलिक पादरी, राज्य-पदाधिकारी, राज्य दंडित पुरुष, 
दिवालिए आदि तथा अन्य कई प्रकार के ऐसे ही व्यक्तियों की 
छोड़कर प्रतिनिधि सभा के सभ्य चुने जाने का प्राय: सभी 
२१ वर्ष या इससे अ्रधिक उम्रदाले अगरेजें का अधिकार है । 
यद्यपि सभ्य के तौर पर चुने जाने के लिये कोई शिक्षा तथा 
संपत्ति संबंधी कैद नहीं लगाई गई है, परंतु संपत्ति के विना 
प्रतिनिधि बनना भी कठिन ही है; क्योंकि इँगलैंड में भी प्रति- 
निधि सभा के सभ्य बनने में बहुत व्यय करना पड़ता है। 
इस दशा में निर्धन पुरुषों का प्रतिनिधि सभा का सभ्य वन 


प्रतिनिधि सभा 
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कर लंडन में निवास फरना कठिन है। गणना से मालूस 
हुआ है कि सभयों का प्रति दिन ५ पौंड के लगभग व्यय होता 
है। यह शक्ति निर्धनों के पास कहाँ है कि वे लोग इतना 
व्यय कर सकें । सन्‌ १८१८ से पहले यहाँ ख्लियों को सभ्य 
चुने जाने ओ्रौर वोट देने का अधिकार नहीं था, परंतु खन्‌ १९१८ 
के बाद से ३० वर्ष की या इससे अधिक उम्रवाली प्रत्येक ल्ली, 
जे। कि कुछ खास जायदाद वाली और शिक्षित हो, वोट देने 
की अधिफारिणी हो गई है । 

कुछ वर्षों से प्रतिनिधि सभा के सभ्यों को ६०००» की 
वार्षिक वृत्ति मिल्नती है । 

यह पहले ही लिखा जा चुका है कि प्रतिनिधि सभा के 
सभ्यों का समय पाँच वर्ष है । परंतु अँगरेजी शासन-पद्धति 
में मंत्रिसभा की रीति ही मुख्य है। परिणाम इसका यह हुआ 
है कि अ्रभी तक प्राय: कोई प्रतिनिधि सभा अपने पूर्ण समय 
तक विद्यमान नहीं रही है। श्रौसत से जहाँ इसकी स्थिरता 
का समय चार वर्ष से भी कम निकलता है, वहाँ पिछली सदी 
की सब से लंबी प्रतिनिधि सभा छ: वर्ष, एक मास तथा बारह 
दिन तक ही विद्यमान रही थी । 

प्रतिनिधि सभा अपना “प्रवक्ता? आप चुनती है, पर उसके 
क्ल्ला्क तथा सार्जेण्ट एट आस्से राजा द्वारा चुने जाते हैं। 
प्रतिनिधि सभा का वहुत सा समय ते मंत्रिसभा की इपसमिति 
के प्रस्तावों आदि के पास करने में लगता है। प्रतिनिधि: 


( १८७ ) 


सभा के रूभ्यों के अपने वैय्यक्तिक अधिकार भी पर्याप्त हैं| 
फाजदारी मुकदमा, न्यायालय का श्रपमान, दिवाल्ला झादि 
अपराधें को छोड़कर अन्य किसी अ्रपराध में प्रतिनिधि सभा 
का सभ्य पकड़ा नहीं जा सकता । प्रतिनिधि सभा अपरे 
सभ्यों का अपराध करने पर सभा से निकाल सकती है, परंतु 
उन्हें पुनः चुने जाने से नहीं रोक सकती | प्रतिनिधि सभा 
श्रपने विरुद्ध अपराध करनेवाले का कैद कर सकती है श्रौर यह्द 
कैद तात्कालिक प्रतिनिधि सभा के समय तक ही रहती है, आगे 
नहीं । वह अपने पअ्रधिकार स्वयं ही नहीं बढ़ा सकती । सद 
प्रस्ताव पहले पहल इसी सभा में आते हैं। आय-व्यय संदंधी 
बजट ते प्रदिनिधि सभा में ही पहले उपस्थित किया जाता है । 

प्रतनिधि सभा के सदृश लाड सभा की संख्या भी 
बदलती रहती है, जिसका ब्योरा इस 


लाडे सभा बेकार 
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लार्ड सभा सें भिन्न भिन्न श्रेणियों के व्यक्ति हैं--रायत्न 
आर विशप, उय क, सार्विवस, अल्जे, वैकाउंट, बिशप और बैरन । 
इस सभा में ६०० से अधिक इंग्लिश पिय्स हैं। स्काटलैंड 
और आयरलैंड के प्रतिनिधि के तौर पर २८-२८ पियस हैं । 
इसके भ्रज्ञावा दे इंग्लिश चच के आचेबिशप हैं श्रेर २४ विशप। 
जब्र काई त्रिशप अपनी विशपगिरी से इस्तीफा दे देता है, ते। वह , 
लाडे सभा का सभ्य नहीं रह जाता। इन सब सभ्यों में 
प्रधिकांश जन्मपरंपरा से चल्ले आते हैं। राजा प्राइम मिनिस्टर 
की सिफारिश पर चाहे जिसका लाड सभा का सभ्य बना 
सकता है। पहले प्राइम मिनिस्टर इस अधिकार से बहुत 
फायदा उठाया फरते थे। जब ज्लार्ड सभा प्रतिनिधि सभा के 
किसी प्रस्ताव का नहीं मानती थी और वह्द प्रस्ताव महत्त्व का 
होता था, तब प्राइम मिनिस्टर अपने दलवाल्ले व्यक्तियों को 
लाड वनवाकर लार्ड सभा में उनकी प्रधिकता कर देता था ! 
अब भी उसे यह अधिकार हे, परंतु उसे काम में लाने की 
आवश्यकता उसे शायद ही कमी पड़े | 

लार्ड सभा के जहाँ समूहरूपेण अपने अधिकार हैं, 
वहाँ प्रतिनिधि सभा के सदृश उसके व्यक्तियां को भी 


न 


के 


( ईद ) 
पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं, जो इस प्रकार गिवाए जा 
सकते हैं-- 
९ न म्श >>. 

(१) ला्ड सभा अपने विरुद्ध अपराध करनेवालों के कैद 
तथा उन पर जुर्माना कर सकती है। (२) प्रत्येक लाड का सभा 
«में वक्तवा देने की पूर्ण स्वतंत्रता है। (३). 

लाड सभा के अधिकार कद ९ हि 
जब कोई नया लाड वनाया जाता है, तब 

क्त बिक न्‍ 

लएड सभा यह देखती है कि कहाों कोह गलती ते! नहीं 


हुई है। (४) लार्ड सभा के पास अपीलें जाती हैं। (५) 
प्रतिनिधि सभा की राज्यकर्तचारियों के विरुद्ध भ्रभियोग इसी 


है. 


सभा में होते हैं तथा यही निर्णय देती है। (६) नाबालिग, 
विदेशी, अविश्वासपात्र (जिसने वफादारी की शपथ त खाई हो) 
लार्ड सभा में नहीं बैठ सकता। (७) सभा में प्रत्येर लाड नया 
प्रस्ताव पेश कर सकता है । प्रतिनिधि सभा के पास किए हुए 
प्रस्ताव इसी सभा में आते हैं श्रार यदि यह न पास करे ता वे 
प्रस्ताव राजा के पास नहों भेजे जाते। परंतु यदि कोई प्रस्ताव 
तीन बार प्रतिनिधि सभा में खोकृृत हो चुका हो तो लाड सभा 
को अस्वीकृति रहने पर भी वह्द नियम वन जाता हैं । 

( १ ) लाड लूमा में जाते हुए या बैठे हुए लाढ पढकढ़ें 
या केंद नहों किए जा सकते; (४ ) पाल्लिमेंट के खुलने की 
सूचना राजा को प्रत्येक लार्ड को पास 
भेजनी पड़दी है। ( ३ ) लाड जूरी के 
सभ्य नहीं हो सकते । 


छाडों छे अधिकार 


( १७० ) 


लाड सभा के अधिकार बतल्लाते हुए लिखा गया है 

कि प्रजा की अपीलें लार्ड सभा के पास ही जाती हैं। ला 
न जाया मं ने न्‍्यायात्य के तौर पर संतेषप्रद 
| काम किया है, यह कहना अति कठिन है | 
अँगरेज जाति के भगड़ों की सूची जिस 

प्रकार बढ़ती गई, लाडे सभा की इस मामले में सर्वेधा अयोग्यता 
भी जनता को क्रमश: मालूम होती गई । महाशय अर्किन 
की सम्मति में आक्तात्रि के अनंतर लाड सभा में एक भी अच्छा 
प्राइविवाक न रहा जे जनता की अपीलों का उचित रीति 
पर निर्णय कर सकता । १८५६ में इईँगलेंड में यद्द खबर फैली 
कि लाड सभा में राज्यनियमों से अभिज्ञ किसी न किसी 
व्यक्ति को सभ्य श्रवश्य होना चाहिए तथा इस वात फे लिये 
एक प्रस्ताव पास किए जाने का इरादा भी था, परंतु लाडे सभा 
की गलती से ऐसा न हे लका। परिणास इसका यह हुआ 
कि कुछ ही समय के वाद 'सुख्य न्यायात्तय के न्याय संबंधों 
नियम! ( 57%0॥6 (6प7 ० 7ग्व०४ए7०७ 2०४ ) से 
लार्ड सभा के हाथ से न्याय संबंधी यह अधिकार सर्वथा ले 
लिया जाता; परंतु १८७५ के नियम से उसको कुछ कुछ श्रधि- 
कार पुनः प्राप्त हो गए। अब यहद्द राज्यनियम हो गया है कि 
जब तक लार्ड सभा में निम्नलिखित तीन व्यक्ति उपस्थित न हों, 
लत्र तक्त इसमें अपीलें नहीं सुनी जा सकती हैं ! वे तीन व्यक्ति 
रह १) लाडे चॉसलर (4,0०वे आआध्या०छ0 )५ 


लय संबंधी श्रधिकार 


द 


-]/ 
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(२) श्रपील के लाड्स ( 7,0०पे5 ० 076७) |॥ 
0+कांग्राए) श्र ( ३ ) कोई एक ल्ा्ड जे न्यायालय विभाग 
में अधिकारी रह चुका हो | 
लाडे सभा फे सभ्य न्याय संबंधी विष्यों से चाहे परिचित 
हों या न हों, अपीलोों का निर्णय उस सभा में वहुसस्मति से 
ही होता है| इस प्रकार ल्ाडे सभा के न्याय संबंधी अधिकार 
पर जो कुछ लिखना था, लिखा जा चुका है। अब हम इसके 
तियस संबंधी अधिकारों का उल्लेख करेंगे | 
...ज्ार्ड सभा के नियस-निर्माण में प्राय: प्रतिनिधि सभा के 
सहश ही अधिकार हैं। प्रतिनिधि सभा को आंधिक विषयों 
में लाडे सभा की अपेक्षा कुछ अधिक 


९ सभा ४३. 
_ छा्ड सभा के अधिकार प्राप्त हैं। किसी सभा में 
नियस-निर्साण संबंधी धि 5 की 
हम आ्राथिक विषयों के अतिरिक्त कोई प्रस्ताव 


पेश हो सकता है तथा उससे पास 
होकर दूसरी से पास फरवाया जा सकता है। वैयक्तिक 
प्रस्तावों में तो लाड सभा की ही प्रधानता है और इसका 
कारण यह है कि उसके प्रधान फे पास बहुत से राज्यकाये 
नहों होते; अतः वह इसी प्रकार कं प्रस्ताव संदंधी काया 
पर विशेष ध्यान दे सकता है। श्रार्थिक प्रस्तावों का ता 
प्रतिनिधि सभा में ही पहले पहल पेश होना आवश्यक है। 
सुधार संबंधी प्रस्ताव भी प्राय: प्रतिनिधि सभा में ही पहले 
पहल जाते हैं। इसका कारण यह है कि प्रतिनिधि सभा 


( १८२ ) 


ही लाड सभा की अपेत्ता अधिक उदार विंचार की है। 
परंतु यहाँ पर यह न भूलना चाहिए कि इंगलेंड में 
संकुचित विचारवाली मंत्रिसभा की जब कभो प्रधानता द्वोतो 
है, तब यह वात नहीं रहती। सर विलियम ऐँंसन 
का कथन है कि महाशय स्लैडस्टन तथा डिजरेली. के 
मंत्रित्व काल सें प्राय: बहुत से प्रस्ताव लाडे सभा में ही पहले 
पद्दल पेश हुए थे। इस विषय पर इतना ही लिखकर 
अब छ्लाडे सभा के शासन संबंधी अधिकारों पर कुछ विशेष 
प्रकाश डाला जायगा । 

यह कहना सर्वथा भ्रम में पड़ना होगा कि इँगलेंड में 
लार्ड सभा की शक्ति को प्रतिनिधि सभा ने चूस लिया है। 
वास्तविक बात ते! यह है कि इईँगलेंड की 
दानें ही मुख्य सभाओं की शक्ति का 
अगरेजी मंत्रिसभा ने ले लिया है | झ्राज- 
कल देनों ही सभाओं में वैयक्तिक प्रश्तावों की संख्या दिन प्रति 
दिन कम दे रही है। अगरेजी शासन-पद्धति पर लिखनेवालेों 
की सम्मति में मंत्रिसभा की बढ़ती हुई यह शक्ति ईँगलैंड के 
लिये हानिकर है। महाशय ले ने बड़ गंभीर विचार के 
अनेतर कहा हे-- प्रतिनिधि सभा को नियामक सभा कहना 
निरधक है । यह ते आजकन्न मंत्रियों के नियामक प्रस्तावों 
को एक मात्र विवाद-भूमि हो गई है। श्लाजकहुल राज- 


[किम 


नीतिक विवादे| की सभा का काम एक मात्र प्रतिनिधि" सभा 


लाडे सभा के शासन 
संबेधी अधिकार 


( १८३ ) 


|!” लाड सेसिल्ल ने एक वार प्रतिनिधि सभा में 
स्पष्ट शब्दों में कहा था--'हस ल्लोग वैयक्तिक्ष अधिकारों 
का अतिक्रमण प्राय: सुना करते हैं, परंतु यहाँ पर यह 
सुना देना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रतिनिधि सभा 
की संपूर्ण नियामक शक्ति मंत्रिसभा के ही हाथ में दिन पर 
दिन चल्ली जा रहो है।...... इसका क्‍या कारण है ? इसक्ली 
कोई परवाद्द नहीं करता। सभ्याों के अधिकार छिन रहे 
रू परंतु इस सभाभवन के बाहर किसी व्यक्ति को इसको 
कुछ भी चिता नहीं है......... |? सहाशय लावेल ने बहुत 
सी गणताप्रों के श्रमुसार यह स्पष्ट तार पर दिखाया है कि 
किस प्रकार राजकीय प्रस्तावों के सुधारों में प्रतिनिधि सभा 
दिन प्रति दिन कम हाथ दे रही है। आपका कथन है कि 
१श्ए५१ से १८६० तक राजकीय प्रस्तावों में ४७ प्रस्तावों में 
सुधार किया गया था; शार १८७४ से १८७८ तक कंवल एक 
ही प्रस्ताव में तथा १८€४ से १&०३ तचदाः कोचल दे ही प्रस्तावों 
में सुशर किया गया था । इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि 
केवल लाड सभा ने ही अपनी शक्ति नहीं खाई है, अपितु 
प्रतिनिधि सभा भी वैसी ही दशा सें है । इन दोनों सभाओं 
की शक्ति यदि किसी ने चूत्र ली है तो वह केवल मंत्रिसभा 
। सारांश यह कि लाड़ सभा ने यदि अपनी शक्तियों खाई 
ते यह न समभझना चाहिए कि उसने वे शक्तियाँ प्रति- 
निधि सभा को दे दी है । वेचारी प्रतिनिधि सभा ते स्वयं हो 
शा०--१ ३ 
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शक्तिहीन हो गई.“है। इन देने सभाओं की शक्ति मंत्रि- 
सभा ले गई है | प्रतिनिधि सभा तथा लार्ड सभा के बीच में 
एक अंतर अभ्रवश्यमेव है । वहद्द यह कि मंत्रिसभा पहल्ले 
पहल प्रतिनिधि सभा फो ही नशा पिल्लाया करती है । 

यह पहले द्वी लिखा जा चुका है कि श्राधिक विषयों में 
प्रतिनिधि सभा की अपेत्ता लार्ड सभा की शक्ति न्यू है। 
आशिक प्रस्तावों का प्रतिनिधि सभा सें ही पहले पहल पेश 
होना आवश्यक है और यह उचित भी प्रतीत होता है, 
क्योंकि जिस समय संपूर्ण राष्ट्र के चलाने के लिये प्रतिनिधि 
सभा को ही धन देना हा, उस समय धन संबंधी प्रस्ताव भी 
उसी में पेश होने चाहिए । 

प्रतिनिधि सभा ने ज्ञाडे सभा से यह अधिकार सर्वथा ही 
झपने हाथ में ले लेने के लिये पहले पहल १६६१ में प्रयत्न 
किया । उस समय लाड सभा ने वेस्ट मिनिस्टर की सड़कों 
की सुधारने के लिये धन संबंधी एक प्रस्ताव पास करके प्रति- 
निधि सभा में भेज्ञा । प्रतिनिधि सभा ने उपयुक्त सिद्धांत के 
अनुसार उसे पास न किया और कहा--घन संबंधी प्रस्ताव 
पहले पहल उन्हीं के पास पेश द्वोने चाहिए जब कि रूपए 
उन्हों को देने हैं? इस कार्य के अनंतर प्रतिनिधि सभा ने 
अपने यदााँ उसो प्रकार क्वा एक प्रस्ताव पास करके लाईड 
सभा के पास भेजा । लाई सभा ने उस पर एक टिप्पणी 
चढ़ाकर अपने यहां से पास करके प्रतिनिधि सभा के पास 


( १७८४ ) 


ध््प्पं 


नः सेज दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि चह-अस्ताव 
जहाँ का तहाँ रह गया । अगने वर्ष पुनः इसी प्रक्कार का 
एक प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में पास द्वोकर लाड सभा में 
पहुँचा । ला सभा ने ढील ढाल की तथा कुछ वेंदर- 
घुड़कियाँ दिखताकर उसे पास कर दिया। इसका परि- 
एाम यह हुआ कि प्रतिनिधि सभा ने यह अधिकार उसके 
हाथ से सदा के लिये छोन खिया। १८ण्८ में लाड सभा 
आशिक विषयों में सवेधा तिःशक्त हो गई तथा उसके अनंतर 
शासन-पद्धति में यह नियम स्थिर रीति पर कास करने लगा--- 
“राजा को प्रत्येक प्रह्गमर की आ्िक सहायता देनेवातते 
प्रस्तावों का पहले प्रतिनिधि सभा सें पेश होना आवश्यक है 
और लार्ड सभा उनमें कुछ भी काट-छाँट नहीं कर सकती । 
जा कुछ उसके हाथ सें है, वह यही हैं कि चाहे वह उन प्रस्तावों 
के। पास करे या न पास करे? | 

यह सी पूर्व में लिखा जा चुका है कि ला्ड सभा प्रतिनिधि 
सभा की अपेक्षा संछुचित विचार की है । उदार दलवालों की 
यह रझूसा बहुत ही अधिक काट छाट किया करती है । 

प्रतिनिधि सभा # बहुत से प्रस्ताव रचित रीति पर ध्यान 
रखकर नह्ठीं पनाए जाते । लाई सभा हन प्रस्तावों का 
सेशोधन किया करती हैं। संशोधन करने के लिये साहस, 
सखतंत्रता श्ार निःपत्तता इन तीन गुणों की अत्यंत अधिक आव- 


८ ) 


श्यकता होती है। ज्ञा्ड सभा में साहस ठथा स्वतंत्रता ये 
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देने गुण विद्यमान हैं, पर दुःख की बात है कि उसमें 
निष्पक्षता का गुण नहीं है । 

ज्ञा्ड सभा जातीय दलों के विचारों से प्राय: प्रभावान्वित , 
हा जाया करती है जिससे प्रस्तावाँ का संशोधन डचित रीति 
पर नहीं होने पाता । राजनीतिज्ञों की सम्मति है कि समय 
पाकर ला सभा में यह गुण भी आ ही जायगा । - 

ईंगलेंड में लाड सभा से जाति को जो कुछ लाभ पहुँचते 
हैं, वे भुलाए नहीं जा सकते । इँगलैंड एक मात्र लार्ड;सभा के 

५ कारण भयानक आक्रांतियों का पात्र न 
डाड सभा का हो सका। लाड सभा का उच्छेद कर 
की राज्य की संपूर्ण नियामक शक्ति एक 
सभा के हाथ में दे देना ईँगलेंड के लिये सर्वध्रा ह्ानिकर है । 
यदि किसी देश का श्ाक्रांतियां को चाह हे। ता वह यह कास 
करे। संपूर्ण सभ्य देशों की शासन-पद्धतियाँ यही बता रही 
ज्ु कि देश की नियामक शक्ति का एक सभा के हाथ में 
कभी न देना चाहिए। इँगलेंड ने ते क्रामवेल के समय 
में ऐसा करके फल्त भाग ही लिया हैं। रंपने १६४७८ की 
१७ मार्च को राजा के पद का जाति के लिये अनावश्यक 
तथा भयानक ठट्दराया श्रार उसी के दे दिन बाद लार्ड सभा 
पर भो अपनी छुरी चला दी तथा उसका भी एक नियम द्वारा 
सदा के लिये मूलेच्छेदन कर दिया। 


उस नियम का रूप 
निम्नलिखित है--- 


आर, 
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इछ्ट प्रकार ल्ाड सभा का सर्वधा नष्ट कर अँगरेज जाति 
क॑ कुछ सभ्यों ने इँगलेंड पर एक सभा द्वारा ही शासन करने 
का यत्न किया, परंतु वे क्वीग सफल न हो। सके तथा अगरज 
जाति का कुछ ही समय को वाद 'राजा? तथा लाड सभा इन 
दानां का ही पुनः उद्धार करना पड़ा। हमारा यह तात्पये 
नट्टों हैं कि एक नियामक सभा द्वारा किसी जाति का शासन 
सफलता से नहीं चत्च सकता है। अत्यंत उन्नत झाचारवाली 
जातियां में यह संभ३ है। परंतु आजकल कोई जाति 
इतने इच्च झादचार ही नहों हैं । झतः एक नियामक सभा 


( औऑ्प ) 


द्वारा सफलता से शासन दाना भी कठिन ही हो गया 
है । महाशय वाल्टर बैज्हाट ने बहुत दी ठीक कहा है-- 
“परिपूर्ण तथा अति याग्य प्रतिनिधि सभा यदि किसी 
देश से हा ते उस देश के लिये किसी दूसरी राष्ट्र सभा या 
ला सभा का होना सर्वथा ही निरथेक है। परिपूर्ण तथा 
भ्रति योग्य प्रतिनिधि सभा से हमारा तात्पय यह है कि वह 
पूर्ण रीति पर जाति की प्रतिनिधि हे।, उसके सभ्य उच्च 
आचार के हां, जिनमें क्रोध, लोभ, मोद्द, ईर्ष्या, द्वेप आदि 
दूपणों की सत्ता न हा तथा जिनमें विचार शक्ति इस सीमा 
तक हो कि उनके कार्यों तथा विचारों में त्रुटि का स्थान 
तक न रहता हा।, तथा जिनके पास किए हुए प्रस्तावों के 
पुनः निरीक्षण को कुछ भी श्रावश्यकता न हा । यदि इस 
प्रकार के सभ्य किसी देश की प्रतिनिधि सभा में विद्यमान हों 
ता उस देश के लिये किसी दूसरी राष्ट्र सभा या ल्ञार्ड सभा 
का रखना सर्वधा अनावश्यक है; भ्रनावश्यक ही नहीं अपितु 
अत्यंत हानिकर भी है। परंतु यदि ऐसी दशा न हो, तब 
ता दूसरी सभा का हाना वहुत ही आवश्यक हैं; और यदि 
दूसरी सभा कोई उद्देश्य न रखे ते उसे उसका बुरा फल्ल भी 
अवश्य ही भोगना पड़ेगा, इससें संदेह करना बृथा है |? 


आठवाँ परिच्छेद 


शांस्ट्रिया, हंगरी तथा इनसे उत्पन्न राष्ट्र 

युरापीय महासमर के पहले आरिद्रया और हंगरी दोसं 
एक ही साम्राज्य में थे | अपने अपने पंतरीय विषयों में ये दोनों 
स्वतंत्र अवश्य थे, परंतु आस्ट्रिया का राजा इन दोनों के 
संघटन का सम्राट्‌ था। इन दोनों राष्ट्रों का सम्मिलन विचित्र 
था और इनकी शासन-एद्धति भी अपूर्व ही थी। आस्ट्रिया 
तथा हंगरी में बहुत सी मिन्‍नत भिन्न भाषाभाषी जातियों का 
निवास था। वे जातियाँ आपस में सदा लड़ती रहती थों ठथा 
एक जाति दूसरी की कुचलने का यत्र करती रह्दती थी। 
हंगरी में मगयार जाति की प्रधानता थी, पर आस्ट्रिया में ऐसी 
वात नहीं थी । आस्ट्रिया में जमेनां की शक्ति की श्रन्‍्य 
जातियाँ कम नहीं कर सकती थीं। राजनीतिक मामलों की 
छोड़कर आस्ट्रिया के साथ हंगरी का बेसा ही संबंध था 
जेसा कि एक विदेशीय राष्ट्र का होता है। दोनों एक दूसर 
से स्वतंत्र सम जाते थे। दोनों की शासन-प्रणाली भिन्न 
मिन्न थी, दाने की पार्लिमेंटें भिन्न मिन्‍न थीं शौर दोनों कं 
न्यायालय भी भिन्न भिन्न थे। किंतु ऐसा होते हुए भी दोनों 
मिल गए थे । दानों का सम्राट्‌ एक था, भंडा एक घा, दाने 
का नागरिकत्व (लंतंश्श्आाल॥]) एक चघो धार दाना अपने छपने 
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प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन द्वारा अपनी एक नीति भी 
स्थापित रखते थे। हम इन दोनों राष्ट्रों 'की प्राचीन शासन- 
प्रणाली पर भी कुछ लिखेंगे। 

आस्ट्रिया की प्राचीन शासन-प्रणाली का निर्माण सन्‌ 
१८६७ में हुआ था । इस शासन-प्रणाल्ो के अनुसार आरि्ट्रिया 
का सम्राट्‌ राज्य का सुख्य पदाधिकारी 
था। इस पद का अधिकार सन्नाट्‌ के 
वंशजों को ही था। एक जातीय सभा थी और एक मंत्रि- 
सभा भो थी। सम्राट की समस्त श्राज्ञाएं किसी न किसी 
मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित होती थों। किंतु यह कहों नहीं स्पष्ट 
किया गया था कि मंत्रिसभा पार्लिमेंट के प्रति उत्तरदायी 
होगी । शासन-पद्धति के निर्साण के कुछ काल बाद मंत्रिसभा 
का पालि मेंट के प्रति उत्तरदायित्व ऊपरी रीति रिवाजों में ते 
स्थापित हो गया था, किंतु पालिमेंट में दलवंदी ठीक तरह से 
न दाने फे कारण सम्राट्‌ मनमानी करा सकता था | 

आत्ट्रिया की जातीय सभा या पालिंमेंट दे सभाओं 
से मिलकर बनी थी--एक ते ला्ड सभा और दूसरी प्रति- 
निधि सभा । ह्वा्ड सभा के सभ्य राज- 
पुत्र, राजवंशज, कुलीन व्यक्ति, पादरी, 
महापादरी आदि होते थे । सम्राट्‌ वहुत से व्यक्तियों को ल्ार्ड 
सभा का जीवन भर के लिये सभ्य वना सकता था। लार्ड सभा 
तथा प्रतिनिधि सभा के अधिकार एक ही सद्दश थे । 


आस्ट्रिया 


रु 
लाइड सभा 


( २०१ ) 

प्रतिनिधि सभा के सभ्य छः: वर्षों के लिये चुने जाते थे । 
प्रतिनिधि सभा को सम्राट_ जब चाहे तव विसाजत कर सकता 
था। प्रतिनिधि सभा के सभ्यों का चुनाव 
प्रांतों के निवासियों द्वारा सीधे तौर पर 
होता था। शआस्ट्रिया में प्रतिनिधि सभा के सभ्यों को चुनने- 
वालों की पाँच श्रेणियाँ थीं--- 

( १ ) भूमिपति, ( २ ) नगरनिवासी, ( ३ ) व्यापारीय 
समितियाँ, ( ४ ) ग्रामवासी, ( ५ ) साधारण जनसमूह । 

इन पाँच श्रेणियों के श्रतुसार ही चुनाव के प्रांतां का 
विभाग था । वहुव से ऐसे ऐसे छेटे नगर भी थे जे! स्वतः 
एक्क प्रांत थे। साधारण तौर पर प्रत्येक प्रांत का एक एक 
प्रतिनिधि भेजने का अधिकार था | 

प्रतिनिधि सभा का प्रति वर्ष अधिवेशन हेतता था | ला्ड 
सभा तथा प्रतिनिधि सभा किसी में पहले प्रस्ताव पास किया 
जा सकता था तथा पास करके देखरी सभा में पास करने के 
लिये भेजा जा सकता था। प्रत्येक प्रकार के नियस, व्यापारिक 
संधियां तथा कर आदि विषयां का दोनों सभाओं में पास 
दाना आवश्यक था | 


प्रतिनिधि सभा 


आस्ट्रिया के सहश हंगरी की भी अपनी स्वतंत्र शासन- 
पद्धति घी; किंतु हंगरी का भी अधिपति 
आरस्ट्रिया कासपम्राट्‌ ही था। सम्राट 
को झास्ट्रिया तथा हंगरी दानों हो की राजधानियों में दा बार 


ट्रंगररी 
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राज्यामिषेक कराना तथा शपथ लेनी पड़ती थी। आरिट्रिया का 
सम्राट “हंगरी का ईश्वर प्रेषित राजा” की उपाधि से भी पुकारा 
जाता था । बुडापेस्ट में हंगरी की राजधानी थो और यहाँ 
पर वह हंगरी की मंत्रिसभा खर्य॑ चुनकर स्थापित करता था | 
परंतु यहाँ की मंत्रिसभा प्रतिनिधि सभा के प्रति पूरी तरह से 
उत्तरदायी थी। कारण यह था कि हंँगरी में मगयार लोग 
अधिक थे और उनमें एकता थी । सम्राट यहाँ अपनी चाल 
नहीं चल सकता था । यहाँ की पार्लिमेंट में भी दो सभाएं 
थीं। प्रथम तथा अंतरंग सभा में बंशपरंपरा से चले 
आए हुए सभ्य रहते थे ओर दूसरी तथा प्रतिनिधि सभा में 
जनता द्वारा चुने हुए सभ्य होते थे । 

सम्राट_ ही आरिट्रया हंगरी की स्थज्ष तथा जल सेना का 
निरीक्षण करता था। कुछ विभागों के पदाधिकारियों को 
दाना देशों में सम्राट्‌ ही नियत करता था। देनों ही राष्ट्र 
विदेशी राष्ट्री के साथ संधि, व्यापार तथा श्रन्य सार्वजातीय 
विपयें पर पृथक प्रथक्‌ वात नहीं कर सकते थे। सारांश 
यद्द कि दोनों ही राष्ट्रों का कार्य बहुत कुछ मिलकर किया 
जाता था। आस्ट्रिया तथा हंगरी की अपनी अपनी सेनाएँ 
थों, परंतु जावीय सभा की थअआाज्ञा के बिना वे युद्ध पर नहीं 
भेजी जा सकती थों। दोनों राष्ट्रों का व्यय समय समय 
पर दोनों ही राष्ट्रों की सभाएँ नियत कर देती थीं; परंतु 
यदि ऐसा न दे। सकता था ते खम्राट_स््रयं व्यय नियत 
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कर देता था तथा कौन राष्ट्र कितना दे, यह भी स्वयं ही 
निधोरित कर देता था । 

आस्ट्रिया हंगरी की सम्मिलित शासन-पद्धति अति विचित्र 
थी। दोनों ही देशों क॑ प्रतिनिधियों की एक एक राष्ट्र-संघ- 
टच को सभा होती थो | प्रत्येक देश साठ साठ सभ्य भेजता 
था। उने साठ सभ्यों से से ४० सभ्य राष्ट्रोय प्रतिनिधि 
सभा के द्वारा चुनक्तर आते थे और २० सभ्य राष्ट्रीय लार्ड 
सभा की और से । इनका चुनाव प्रति वर्ष द्वाता था । उनका 
अधिवेशन एक वार वाइना में होता था ते दूसरी वार बुडा- 
पेस्ट में। जिस बार सभा का अधिवेशन ध्रास्ट्रिया में होता 
था, इस बार उसकी कारबाई जर्मत्त भाषा में होती थी, 
परंतु जब उसका अधिवेशन बुडापेस्ट में होता था, उस ससय 
उसकी कारवाई मगयार भाषा में ही लिखी जाती थी । फोरम 
5० सभ्यों का होता था। राष्ट्रसंघटन की सभाओं मे 
सम्मति देने का अधिकार भी दोजों राष्ट्रों के सम्यां को समान 
ही था। सारांश यह कि राष्ट्स्‍संघटन की सभाओं से 
भाटिया तथा हंगरी को शक्ति में समान समझकर ही कास 
किया ज्ञाता था। यह घटना इस बात को भी स्पष्ट करती 
है कि किस प्रकार दोनों राष्ट्र अपने आपको एक दूखरे से 
श्थेक समभते थे । 

किंतु आस्ट्रिया हंगरी की इज शासन-प्रणाल्ी से वहाँ के 
सत्र निवासी संतुष्ट नहीं थे । जैंसा कि हम ऊपर बता झाए 


क्‍2 
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हैं, आरिट्रिया में जर्मन और हंगरी में मगयार ये ही सारे 
देश में वास्तव में सुखी.थे। अतः जब सब १८७१४ में 
आरास्ट्रिया हंगरी के द्वी सर्विया को चुनौती देने पर युरोपीय 
महासमर बिड़ा और बाद में इसमें आस्ट्रिया हंगरी की हार 
होने लगी, तव आस्ट्रिया हंगरी की दवी हुई जातियों ने 
अपनी खतंत्रता का अच्छा मौका देखा । पोल्स, जेक्स, 
सलोवेक्स तथा जूगीस्लेब्ज, सभी अपनी स्वतंत्रता की आवाज 
उठाने लगे । सन्‌ १८९१८ में सम्राट ने इनका कुछ अधि- 
कार देने की घापणा की, किंतु का बरपा जब क्ृषी सुखाने! | 
लोग इससे संतुष्ट नहीं हुए । हंगरी ने आररिट्रया से अपना 
संबंध तेड़ लिया । एक के वाद एक एक जाति ने अपनी स्वतत- 
च्रता की घापणा कर दी और अपनी अ्रपनी काम चल्लाऊ सर- 
कार खापित कर ली । ११ नवंबर सन्‌ १८१८ को जिस 
दिन युद्ध की शांति हुई, सम्राट अपने पद से श्रलग हो 
गया श्रार समष्टिवादियों ( 5००ं॥ 7000॥/09865 ) की 
एक सभा ने शेष आस्ट्रिया में प्रजा के प्रतिनिधिसत्तात्मक 
राज्य की घोषणा कर दी । अत: शआस्ट्रिया हंगरी के सम्से- 
लन से निम्नलिखित छ: नए राष्ट्र उत्पन्न हुए--( १) श्रास्ट्रिया, 
(२ ) हंगरी, ( ३) पोर्लैंड, ( ७ ) जेकोस्लेवेकिया, ( ५ ) 
जूगारलेविया ओर ( ६ ) रूमानिया । 

( के ) नवीन आस्ट्रिया का प्रतिनिधितंत्र राज्य--सवीन 
आम्ट्रिया में प्राचीव आस्ट्रिया के केबल सात ही प्रांत हैं। 
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इसके भी कुछ हिस्से अन्य राष्ट्रों द्वारा ले लिए गए हैं । इसकी 
जनसंख्या प्राचीन आस्ट्रिया की जनसंख्या से कंबल । ही है। 

( ख ) हंगरी--सव्‌ १८१८ के नवंबर मास में हँगरी 
ने भी अपने की प्रजा का प्रतिनिधिसततात्मक राज्य धोषित 
किया था आर कई महीनों तक एक कासचलाऊ सरकार 
द्वारा शासित भी द्ोता रहा। इसके वाद कुछ दिलों तक 
किसानों तथा मजदूर्र की सोवियट सरकार रही ( जसा 


ही 


कि रूस से हैं ) । किंतु यह साोवियट सरकार रूसानिया 
की संता द्वारा दवा दी गई ग्रौर पहली सरकार पुन: स्थापित 
हुई। समझ १७२० से एक जातीय सभा का निर्वाचस 


७] 
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इसके सदस्यों को चुनने के सिये प्रत्येष्ठ की पुरु 
फ। संत देने का अधिकार था। इस जातीय सभा ने फकाइई 
नई शासन-प्रणाली नहीं बनाई और सहाससर के पहले- 
वाली पुरानी शासन-पद्धति में ही समयाउकूल छुछ अदल 
बदल करके हंगरी को परिमसित एकसचात्मक राज्य घापिद 
कर दिया। किंतु सम्राट का पद खाली ही रखा। 
महासमर के फल-खरूप हंगरी की बहुत कुछ जमीन जाती 
रही श्लार नवीन हंगरी की जनसंख्या प्राचौन हंगरी से आधी 
ही रह गई । 

ग) पोलैंड का प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य--नवीन 
गेलैंड आास्ट्रिया, जर्मनी और रूस के सातम्राज्यें के कुछ 
कुछ हिस्से से मिलकर बना है! अठारहवी शताब्दी के 
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अतिम चरण में पोलैंड एक खतंत्र एक-सत्तात्मक राज्य 
था। यह अपनी विचित्रता के लिये प्रसिद्ध था। यहाँ 
का राजा जनता द्वारा चुना हुआ होता था। इस विचि-' 
त्रता फे अतिरिक्त पोलैंड में एक और बड़ी विचित्रता थी। 
वहु यह कि जातीय सभा में जब तक सबकी एक राय न 
दो, कोई काम नहीं हे। सकता था--भेई नियस नहीं बच 
सकता था । काई सभ्य यदि उठकर यह कह दे कि भें 
विरोध करता हूँ” ते चाहे वाकी सत्रके सभ उसे क्‍योंन 
चाहते हों, वह प्रस्ताव गिर दी जाता था । इस बेहूदगी से यहाँ 
भगड़ों का घर ही वन गया। पोलैंड के आसपास जमनी, 
घास्ट्रिया और रूस सदृश बलशाली और लालचो साम्राज्य थे 
ही। सबकी आँखें बेचारे पालेंड पर गड़ गई । सन्‌ १७७५ 
तक पेलैंड का टुक॒ुड्ा ठुकढ़ा हड़प कर लिया गया और 
स्वतंत्र पोलेंड छा कोई ढुकड़ा युराप के नक्शे पर न बचा । 
इसके बाद करीब एक शताव्दों तक पोलैंड में जातीय आंदि- 
लत मचते रहे, परंतु वे हमेशा इन्हीं तीनों साम्रार््यो 
द्वारा दवा 'दिए जाते थे | 

युरापीय महासमर में पेलेंड का भाग्य चसका। मित्र 
राष्ट्रों की यह इच्छा थी कि पालैंड की खतंत्रता दे दी जानी 
चाहिए। इनकी जीत होने पर ऐसा ही हुआ श्र पोलैंड 
का घर बैठे खतंत्रता प्राप्त हा गई । जर्मनी और आस्ट्रिया के 
दारने पर पोलेंड के सब हिस्सों ने मिलकर एक जातीय सभा 
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चनाई और पोलेंड की शासन-प्रणाली निर्मित की । यह 
शासन-प्रणालो प्रतिनिधिसत्तात्मक है । 

( घ ) जेकोस्तावेकिया का प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य-- 
जेकेस्तोवेकिया सें वेहेसिया का प्राचीन राज्य, सोरेविया, 
सिलोशिया और स्लोवेकिया शामित्त हैं। मदहासमर के 
पहले स्ज्ञोवेकिया हंगरी का एक हिस्सा था और बाकी के 
हिस्से श्रास्ट्रिया के अंतर्गत थे। इसकी जनसंख्या लगभग 
१४००००७ हैं। इसमें 2; जेक्स लोग हैं । इसको खतंत्नता 
महासमसर के अंतिम दिलों में घेषिद हुई थी और महीने भर 
वाद ही कार्य में भी लाई गई थी। सन्‌ १७२० सें यह झाम- 
चलाऊ शासनप्रणाली स्थायी बना दी गई | 

( डः ) और ( च) रूसानिया, और 'सब्स, क्रोट्स 
श्र स्लेवेन्स? के राज्य--छूमानिया और जूगेस्लेविया वास्तव 
में प्राचीन आस्टिया हंगरी के ही हिस्से नहीं कहे जा सकते | 
सहाससर के पहले रूसानिया एक छोटा स्रा राज्य था। अब 
उसमें वेखार्विया, वृक्नोनिया श्र ट्रान्सल्वेनिया भी शासिल 
हो गए हैँ। अतः वह अब पहले से दगना हो गया हैं । 

जूगास्लेंदिया ते प्राचीन सर्विया ही है जो कि अब इससे 
तिशुना है। इसमें मंटीनीमा सी शासिर्द हो गया है। ऊंगासजे- 
विया का राजकीय नाम 'सब्स, क्रोट्स शलार स्लोवेन्स का राज्य 
(९ 30 2प० ० 00 उेलफ5, 0क्‍055, घशपे 5]0:८४-) 


बे श्र हर ० >. ४ 
हुं। इसको नवीन शासन्-प्रणाली सन १ €४० १शम जनता का 
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निर्वाचित जातीय सभा द्वारा निर्मित हुई है । ये दोनों राज्य 
“धपरिमित एकसत्तात्मक राज्य! हैं । 

उपयुक्त छद्दें! राष्ट्रों में राप्ट का एक ही एक अधिपति है । 
जूगेस्लेविया ओर रूमानिया में राजा हैं, और थे लड़ाई के 
पहलेवाले राजवंश के ही हैं ओर इनके वाद भी इन्हीं के 
पुरुष वंशज राज्याधिकारी हेंगे | हंगरी में अभी तक कोई राजा 
गद्दी पर लहीं वैठाया गया है, किंतु शासन-प्रणाली के अनुसार 

हाँ भी एकसत्तात्मक राज्य ही रहेगा। आरिट्रिया, पोल्लैंड 

गौर जेकास्लेवेकिया में जातीय सभा की दोनों सभाओं के 
एक साथ बैठकर चुने हुए प्रधान मुख्याधिपति हैं। श्रासिट्रिया 
में प्रधान की अवधि चार वर्ष की है श्र पोलैंड तथा जेकी- 
सले।वे किया में सात सात वर्ष की है । 

जुगासलेविया में केव्न एक द्वी सभा की व्यवस्थापिका 
सभा है ओर इसके सभ्य जनता द्वारा चुने जाते हैं जिसमें प्रत्येक 
स्री-पुरुप का मत देने का अधिकार है। हंगरी ने अभी तक 
निश्चित नहीं किया है कि वह एक सभा की ही जातीय सभा 
रखेगी या दे सभाओं की | आस्ट्रिया, पोलैंड, जेकोास्ले।वेकिया 
और सूमानिया में जातीय सभाओं में दे दे सभाएँ हैं---अतरंग 
सभा आर प्रतिनिधि सभा | इनमें प्रतिनिधि सभा जनता द्वारा 
चुने हुए सभ्यों की ही होती है | 


लवराँ परिच्छेद 
सूख 


सन्‌ १८९१७ के पहले रूस एक कट्टर एकसत्तात्मक राज्य 
था। यहाँ का राजा जार फहलाता था । उसने ल्ोगां पर 
बड़ा अन्याय मचा रखा था। सन्‌ १८०५ में, लेशगों के कऋांति 
करने पर, उसने एक राष्ट्र सभा की स्थापना की श्लौर समस्त 
वालिग पुरुषों का इसके सभ्यों के निर्वाचच्च का अधिकार 
दिया। परंतु दो साल फे अनुभव से इस निर्वाचच विधि 
को श्रपने अधिकारों सें कंटक समझकर उसने इसकी बंद 
कर दिया और एक ऐसी विधि तिमित की जिससे राष्ट्र 
सभा में उसके ही पतक्तपाती सभ्य रह सकें। ऐसा ही हुआा । 
यद्यपि लामान्यत: लोग अत्यंत ही शअसंतुष्ट थे, तथापि कुछ 
काक्ष तक यही व्यवस्था चलती रही । सन १४१४ में मद्दा- 
समर छिड़॒ गया। सेकट का समय समझकर सब दलों ने 
मिलकर सरकार का साथ देने का निश्चय किया । १<८१४- 
१८१५ में रूस क॑ कई जगद्द द्वार जाने क॑ वाद राष्ट्र सभा ने 
सरकार फ सन्मुख युद्ध सफल बनाने की कुछ सलाह उपस्थित 
को। किंतु विनाशकाले विपरीवबुद्धि:,--इन सलाहां की 
दरी तरह शरवहेलना की गई। सेना श्ार शासन के अन्य 

शा०-- १४ 


( २१० ) 
विभागों की कमजोरी पर लोग पहले ही से भड़के बैठे थे । यद्द 
अवहेलना अ्प्नि में घी का काम कर गई । इतना ही नहीं, 
जार ने इस अवसर पर ऐसे बेहूदे श्रोर जनता के प्रतिकूल 
मंत्री रखे थे कि राष्ट्र सभा के जी चुजूर” सभ्य भी जार के 
विरुद्ध हो गए। इस कंटक को भी दूर करने फे लिये जार ने 
राष्ट्र सभा के वरखास्त होने का हुक्म दिया । पर अब जार 
हद से वाहर पहुँच चुका था। राष्ट्र सभा के सभ्यों ने उसकी 
बात नहीं मानी और अपना एक मंत्रिदत्त कायस करके एक नई 
फामचलाऊ सरकार ([?'०शांभ्ं०्व्वं 60ए७०७777०॥/) स्थापित 
कर ली; और यह घोषणा की कि शीघ्र ही एक सुव्यवस्थित 
प्रतिनिधि सभा बुलाई जायगी जे। नए सिरे से रूस की शासन- 
प्रयाल्ली का निर्माण करेगी । इस कामचलाऊ सरकार फे साथ 
ही माचे सन्‌ १८१७ की प्रसिद्ध क्रांति सारे रूस में हो 
गई श्र जार राजपद से विहीन दो गया | 
इधर ते यह कामचलाऊ सरकार स्थापित हुई, उधर उसी 

दिन पेट्रोग्रेंड में भी श्रमजीवियों के प्रतिनिधियों की एक सभा 
सोव्हियट स्थापित हुई जो दो दिन बाद श्रमजीवियों और सैनिकों 
के प्रतिनिधियों की सेव्हियट कहलाई। इसने भी शासन 
का अधिकार अपने हाथ में ले लिया । रूस में अब दे। सर- 

कारें हा गई' जो अपनी अपनी भिन्न भिन्‍न प्राज्ञाएँ देने लगीं। 

अत में सेोव्हियट ने उपयुक्त राष्ट सभा की कामचलाऊ 

सरकार का दवा लिया । नवंबर सन्‌ १८१७ में यह काम- 
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चलाऊ सरकार सेना के जोर से बिलकुल उखाड़ डाली गई । 
राजनीतिक क्रांति के साथ ही साथ पश्रार्थिक और सामाजिक 
क्रांति का भी डंका पीटा गया। इसके सुख्य ऊर्ता-धर्ता 
बेज्शेविक नामी दल से मशहूर हैं । 
इस घटना के वाद रूस भर की सारी सोव्हियटों ने एक 
प्रखिल रूसी-से।व्हियट-कांग्रेस की ओर संसार के प्रसिद्ध 
पुरुष निकालाइ लेनिन की अध्यक्षता में एक कार्यकारिणी 
सभा स्थापित की । इसने छड़ाई में मित्र राष्ट्रों का साथ छोड़ 
दिया । प्रथम श्रेणों श्रौर मध्यम श्रेणी के लोगों स्रे उनकी संपत्ति 
छुड़ा ली श्रार श्रमजीवी मजदूरों को बाँटी। रेल, फैक्टरी 
इलादि सब लोगों के फायदे के लिये झपने हाथ में ज्ञी, जार 
तथा उसके संवंधियों का जान से मार डाला, कई बड़े बड़े 
धनियों, भ्रफसरों श्रौर उपाधिधारियों को खतम् किया, कइयों 
को जेल में ठँसा ओर कइयों का देशनिकाला दिया। गिरजा- 
घर भी साफ कर डाज्ञा। तात्पय यह कि रूस की विलकुल 
काया पल्चषट कर दी । जिधर देखे, उधर सास्यवादियों का 
ही बोलबाला हो गया | 
सन्‌ १८१८ के ग्रोष्म काल में इन वालशविकों ने अखितल 
रूसी-सेवियट के सन्मुख एक शासन-प्रणाली उपस्थित को । 
यह शासन प्रणाली खोकृत हो गई; और आज भी रूस से वही 
शासन-प्रणाली प्रचलित है, यद्यपि सन्‌ १८१८ से धव तक 
उस्तसें कई जगह रहोबदल भी कर दिया गया है। इसी दीच 
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में रूस के कई हिस्सों ने अपनी प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्वतंत्रता की 
घेषणा कर दो और अपनी अपनी प्रथक्‌ प्रथक्‌ सोव्हियट 
स्थापित कर दी। सन्‌ १७२२ में इन सबका एक संघटन हो 
गया श्र इस राष्ट्रसंघटन की शासन-प्रणाली सन्‌ १८७२३ में 
निर्मित की गई। यह राष्ट्रसंघटन यूनियन आफ सोव्दियट 
सेशिश्नलिस्ट रिपषवलिक' (88५9) के नाम से प्रसिद्ध है। 
रूसी शासन-पद्ध ति के मल तत्त्व 

शासन-पद्धति की यह प्रथम घोषणा है कि रूस सेव्हि- 
यटों का प्रतिनिधि-स त्तात्मक राज्य है । इसका अथे यह है-- 
रूस की मुख्य सभा सें सीधे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि 
नहीं हैं, किंतु इसमें सेव्हियटों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं । 
यह किस तरह है, यह हम श्रागे चलकर बत्तल्ावेंगे | 

सोव्हियटों के चुनाव के लिये १८ वर्ष की अवस्था के और 
इससे अधिक अ्रवस्थावाले समस्त एशियानिवासी स्त्री-पुरुषों को - 
मत देने का अधिकार है, वशर्त कि वे खर्य॑ अपने परिश्रम से 
श्रपनी जीविका चलाते हों और अपने लाभ के लिये दूसरों से 
परिश्रम न कराते हों । यह्द स्पष्ट कर दिया गया है कि निम्न- 
लिखित लोग मत देने के अधिकारी नहीं होंगे-- 

(क ) जो लाभ के लिये दूसरों से मजदूरी कराते हैं 
( इसमें घरू नोकर शामिल नहीं हैं ) | 

(ख ) जो ऐसी पूँजी से अपनी जीविका चलाते हैं जे उनके 
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ढ़ बट 
परिश्रम की कमाई नहीं है। जेसे व्याज, किराया, मुनाफा इत्यादि | 
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(ग ) रोजगारी, बनिए, महाजन, एजेंट लोग, सध्यम 
श्रेणीवाले लोग इत्यादि । 

( घ ) पादरी और पुरोहित । ४ 

( ४ ) वे लोग जे जार फे जमाते में बड़े बड़े ओहदों पर थे। 

( च ) पागल और चोरी इत्यादि में पकड़े गए कैदी । 

इसके साथ ही साथ उन परदेशियों का भी मत देने का 
झधिकार दिया गया है जो रूस में रहते हैं और श्रमजीवी हैं। 

केवल मजदूर पेशेवाले ही सब भ्रधिकारों के अधिकारी हैं। 

रूसी शासन-प्रणाली के मूल तत्त्व जानने फे बाद अब 
यह जानना आवश्यक है कि शासन-प्रणाली का ढाँचा किस 
प्रकार का है। पहले हम रूसी राष्ट्र- 
संघटन की शासन-प्रणाली का वर्णन 
करेंगे जो सन्‌ १८२२ में प्राचीन रूख के 
अलग अलग खतंत्र राष्ट्र बने हुए चार हिस्सों ने निर्मित की 
थी। ये चार खतंत्र राष्ट्र इस प्रकार हैं---रूस (खास), यूक्रे- 
निया, व्हाइट रूस और टांस-कार्केशिया । इन राष्ट्रों का संघटन 
अमेरिकन राष्ट्रसंघटन के ही सद्ृश है। इस संघटन की झुख्य सभा 
संघ-साज्हियट महासभा ( एजांणा 007876५5३ 0 80४70९६ ) 
है । इसके सभ्य प्रांतीय सोव्हियट तथा नगर सोब्हियट द्वारा 
चुने जाते हैं। प्रांतीय सेव्हियट प्रति १,२५,००० ग्रामवासियों 
पोछे एक सभ्य संघ-सेव्हियट महासभा में सेजती है; ओर 
नगर सोचव्हियट प्रति २५,००० उद्योग घंधेवाले नागरिकों पीछे 
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एक सभ्य भेजती है। इस मद्दासभा की बैठक साल्ल में केवल 
एक ही बार होती है। साल भर का काम चलाने के लिये प्रति 
वर्ष महासभा एक उपसभा चुनती है जे संघ-केंद्रीय प्रबंधकारिणी 
सभा ( एमांणा 0शाफच). 5००पशए७ 00ण7780 ) 
कद्दलाती है। यह प्रति तीन मास बाद बैठती है और इसके 
हाथ में नियम बनाने का सुख्य अधिकार है। यह प्रबंध- 
कारिणी खभा भी काफी बड़ी होती है। इसके सभ्यों की 
संख्या करीब करीव ४०० के होती है। इसलिये इस सभा 
की भी एक उप-सभा है जिसमें केवल २१ ही सभ्य रहते हैं । 
यह उप-पभा ही रोजमर्रा का सारा काम देखती है । 

शासन काये के लिये एक मंत्रिसभा है जिसे संघ-जनता 
पापक-सभा (एग्रांणा 0007०) ०६ ॥2९०७]९७४ (0077४ 88478) 

कहते हैं। इसमें १५ सभ्य होते हैं और ये संघ-केंद्रीय प्रवंध- 

कारिणी सभा द्वारा चुने जाते हैं। इनमें एक प्रधान होता है 
शौर ४ उपग्रधान । प्रधान का छोड़कर प्रत्येक सभ्य पर 
एक न एक शासनविभाग का भार रहता है। इस सभा की 
ग्राज्ञा राष्ट्रसेघटन के प्रत्येक व्यक्ति के लिये मान्य होती है 
श्र उनके विशेष राष्ट्र द्वारा कार्य में लाई जाती है। इस 
सभा सें भी एक उप-सभा बन गई है जा मामूली विपयों 
का निपटारा करती है। यह सभा संघ-सेव्हियट-महासभी 
के प्रति उत्तरदायी होती दै। 

राष्ट्रसंघटरन की शासन-प्रणाल्ी ने उपयुक्त सभाओं के 
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हाथ से बड़े बड़े अधिकार दे दिए हैं। उनमें निम्नलिखित 
श्रधिकार भी शामिल हैं-- विदेश-संबंध श्र संधि की देखभाल, 
7 कक और शांति स्थापित करना, 
कज जल्लेना, विदेशीय रोजगार को सँभा- 
लगना, रेशों, डाकखानों और तारघरों की देखभाल करना, 
सेना का प्रबंध करना, संधटन के चारों राष्ट्रों में एक सा सिक्का 
चलाना, बाद और ताल की एक सी स्थापना करना, एक से 
कर लगाना इत्यादि। इसके अतिरिक्त संघ के किसी राष्ट्र 
के उन कानूनों और नियसों को रद्द करना जे सन्‌ १८२२ 
को संधि के खिल्ञाफ हों । 
यह दे हुई राष्ट्रलंघटन की शासन-पद्धति। यह सब 
१८१८ में रूल ( खास ) के लिये बनाई गई शासन-प्रणाली 
फे ही ढंग पर है। अभ्रव हस रूस ( खास ) की शासन- 
प्रणाली का कुछ वशेन करेंगे। संघ के अन्य राष्ट्रों की भी 
शासन-प्रणाली करीब करीब इसी प्रकार की है । 
हम ऊपर कह ही आए हैं कि पेट्रोम्रेंड साव्हियट ने राष्ट्र 
सभा द्वारा स्थापित कामचलाऊ सरकार का उखाड़कर एक 
अखिल-रूसी-सेव्हियट सहासभा सखथापित 
की थो। सन्‌ १<श९्८ सें जा शासन- 
पद्धति निर्मित हुई, उसने भी इसे रहने दिया। आजकल 
रूस को यही सब से बड़ी राष्ट्र समा है। इसमें रूस भर की 
सारी सोच्हिचटों के प्रतिनिधि आते हैं। इनक चुनाव का 


रूसी साबव्हियट 
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ढंग विचित्र है। अब हम उसी फा वशोन करेंगे । साथ में 
पाठक यह ध्यान में रखें कि यह अखिल-रूसी-सेव्हियट 
महासभा, राष्ट्रसंघटन की संघ-सेव्हियट महासभा से 
विलकुल भिन्न है, ते भी इसके सभ्यों का निवाचन इत्यादि 
उससे विल्ञकुल मिल्लता जुलता है । 

इस पृष्ठ के सामने के वृत्त पर दृष्टि डालिए । इसकी जड़ 
में एक ओर ते शहरों की फैक्रियों श्लौर कारखाने में काम 
करनेवाले द्ों की सेव्हियट हैं श्रैर दूसरी ओ।र गाँवों की और 
देहाती जातियों की सोव्हियट हैं। ये दोनों प्रकार की सेव्हि- 
यट क्रम से नगर और जिला सेच्हियट में अपने अपने प्रतिनिधि 
भेजती हैं | प्रांत भर की सारी नगर सेद्द्दयट मिल्लंकर प्रांतीय 
सेाव्द्दयट में अपने प्रतिनिधि भेजती हैं | इसमें वे प्रति २००० 
वोटरों पीछे १ प्रतिनिधि भेजती हैँ । इसी प्रकार एक रीजन मर 
की सारी नगर सोव्हियट प्रति ५००० वोटरों पीछे १ प्रति- 
निधि रीजनल सोाव्हियट में भेजती हैं। रूस भर की 
सारी नगर साव्हियट मिलकर अखिल-रूसी-सेव्हियट-क्रांग्ने स 
में भी, सीधे, प्रति २५००० वोटरों पीछे १ प्रतिनिधि भेजती 
हैं। इसी प्रकार जिला सोचव्हियट एक ओर तो प्रति 
१०,००० निवासियों पीछे १ प्रतिनिधि प्रांतीय सेव्हियट 
में मेजती है श्र दूसरी ओर प्रति १००० निवासियों पीछे १ 
प्रतिनिधि कारउ्डटी साव्दियट में भेजती है। ये काडंटी 
साव्टियट प्रति २४००० निवासियों पीछे १ प्रतिनिधि रीज- 
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नल सोव्हियट में भेजती हैं, जहाँ नगर सेव्हियट के भी 
प्रतिनिधि आकर मिलते हैं। ये रीजनल सेव्हियट भी किसी 
किसी अवसर पर अ्रखिल-रूसी-सेव्हियट-महासभा में प्रपने 
प्रतिनिधि भेजती हैं । 

उपर्युक्त वन से यह स्पष्ट ही है कि प्रतिनिधित्व जन- 
संख्या और वोटरों के किसी एक अनुपात पर नहीं है । शहर के 
मजदरों और उद्योग-धंधेवालों के हाथ में कहीं भ्रधिक अ्रधिकार 
हैं। उनकी इतना अधिक अधिकार देने का कारण यह है कि 
रूसी सरकार की सारी स्थिति इन उद्योग-धंधेवालों ही पर 
निर्भर है। ये ही इस शासन-प्रणाली के खास भक्त हैं | ऊपर 
यह भी देखने में आया होगा कि शहरों में प्रतिनिधि चुनने का 
हिसाव बोटरों की संख्या से लगाया जाता है; किंतु गाँवों में 
यह सब जनसंख्या के हिसाव से होता है। यह भी उद्योग- 
धंधेवालें के हाथ में विशेष भ्रधिकार देने का तरीका है| इतना 
ही नहों, शहरवाले को ते सीधे श्रखिल रूसी-सेव्हियट मद्दा- 
सभा में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, परंतु गाँववालों को 
केवल प्रांतीय सोव्हियट और कभी कभी रीजनल सोव्दियट 
के जरिए ही मद्दासभा में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है | 

अखिल,रूसी-सेव्दियट महासभा रूस के लिये अतिम और 
सर्वोपरि व्यवस्थापक सभा है, संघ के लिये नहीं। इसके 
सभ्यां की कोई खास संख्या वबँधों हुई नहीं हे। यह ते 


प्रतिनिधि भेजनेवालो साव्हियटों पर निर्भर है। महासभा 
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की बैठक साल्ल में दे बार मास्को में होती है। इसको नियम 
और कानून वनाने का पूरा अधिकार है; किंतु जे! अधिकार संध- 
सेचव्हियट महासभा को दे दिए गए हैं, उनमें यह हस्तक्षेप नहीं 
कर सकती । अखिल-रूसी सोव्हियट महासभा की एक 
प्रबंधभारिणी सभा भी है जे महासभा की अनुपस्थिति में 
उसका सारा काम संँमालती है। इसमें ३८६ सभ्य होते 
हैं। इसकी भी एक उपसभा है| 

जैसे राष्ट्रसंघटन के लिये एक मंत्रिसभा है, वैसे रूस 
(ख़ास ) के शासन काये के लिये भी एक संत्रिसभा है ओर वह 
भी जनवापापक् सभा (72९०७॥७४ (!००798&॥78 (१०४१०) ) 
कहदत्षाती है। इसमें बारह सभ्य होते हैं। इनमें से १ प्रधान 
हवा है और वाकी ११ के हाथ में पृथक्‌ ए्थक्‌ निम्नलिखित 
शासनविभाग हैं; खेती, खाद्य पदार्थ , अर्थ मजदूर, न्‍्याय,शिज्षा, 
स्वास्थ्य, सामाजिक भत्ताई, मजदूरों आर किसानों की देख रेख, 
आर्थिक सभा और आंतरिक ( ]॥/070% ) | ये १४ सभ्य प्रवंब- 
कारिणी सभा द्वारा चुने जाते हैं श्रार उसी क॑ प्रति उत्तरदायी होते 
हैं; परंतु अखिल रूसी महासभा को भी खबर देते रहते हैं | 

रूस में न्‍याय करने के लिये एक को ऊपर एक एस 
दर्जेबार न्यायालय हैं। न्यायाधीश शौर असेखर ( ये न्‍्याया- 
घीश के साथ सुकदसे के फंसले के 
लिये बैठते है और उसे अपनी राय 
बताते हैं ) जनदा द्वारा चुने हुए होते 


न्यायाट्य 


| 


/7॥7 
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रूस की शासन-प्रणाली इसी प्रकार की है । इसकी विचि- 
त्रता क्या है? अन्य देशों की शासन-प्रणाली का वर्णन 
करते समय यह वताया गया है कि वहाँ निर्वाचन मैगालिक 
मूल पर होता है। एक मीौगोल्तिक हिस्से जैसे प्रांत, 
नगर, जिला इत्यादि के लिये कुछ खास प्रतिनिधि चुने जाते 
हैँ जे उस हिस्से के समस्त निवासियों के प्रतिनिधि होते 
हैं। वे किसी खास जाति के प्रतिनिधि नहीं होते । परंतु 
रूस में निर्वाचन का मूल भिन्न ही है। यहाँ प्रत्येक ज्ञाति 
अपना श्रपना प्रतिनिधि चुनती है, चाहे वे अलग अलग. स्थान 
में रहनेवाले क्‍यों न हों। लुद्ारों का प्रतिनिधि अत्वग 
है; किसानों का भ्रल्गग है इत्यादि। इस जातीय प्रति- 
निधित्व में सचमुच कई बड़े बड़े गुण हैं श्रार रूस ने संसार 
के सन्म्ुुख एक राजनोतिक पाठ रख दिया है, जिससे 
अन्य राष्ट लाभ उठा सकते हैं। किंतु इसमें भ्लाई फे 
साथ एक बड़ा ऐव भी है। वह यद्द कि इससे जातीय भेद 
बढ़ जाने का डर रहता है | 

रूसी शासन-पद्धति की दूसरी विचित्रता यह है कि यद्यपि 
रूस प्रतिनिधिसत्तात्मक है, तथापि इसके सब अधिकारी 
जनता से वहुत दूर के और टेढ़े ढंग से संबंध रखते हैं। 
भ्रमेरिका इत्यादि देशों में ते मुख्य अधिकारी जनता द्वारा 
सीधा चुना जाता है, परंतु रूस में कई सीढियेों के अनेतर 
मुख्य अधिकारी रहते हैं । 
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रूस का भविष्य कया होगा, इसी प्रकार की शासन-प्रणाली 

स्थायी रूप से चलती जायगी या नहीं, यह कद्दना बड़ा टेढ़ा 

कास है। अभी ते रूस संसार को 

आँखों में बड़ा ही बलशाली प्रतीत द्वोता 

है । किंतु इतनी थोड़ी उम्र में भी रूस में घुन के चिह्द दिखाई 

देने लग गए हैं। खास रूस में ही, जे कुछ काल पूवे इस 

शासन-प्रणाली फे और इसके साम्यवाद के कट्टर पक्षपाती थे, 

वे ही अब इससे ऊबकर इसका विरोध करने लग गए हैं । 

अत: रूस फे भविष्य फे संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी 
नहीं कहा जा सकता । 


रूस का भविष्य 


दसवाँ परिच्छेद 
खप्रन्यान्य स्वाधीन राज्य 


इस परिच्छेद में प्रब हम अन्यान्य मुख्य.मुख्य खाधीन 
देशों का वशोन करेंगे। 
यह एक शुद्ध राजसत्तात्मक राज्य है, यद्यपि राजा ने 
अपनी सहायता के लिये एक पालिंमेंट भी स्थापित कर ली 
है। यह पार्लिमेंट 'लुई जुगरी” कहद- 
लाती है और इसका फारय केवल सलाद 
देना ही दाता यहाँ का राजा “अमीर” कहलाता 
है जो पूर्ण खतंत्र है और अ्रपने राज्य में जो चाहता है, से 
कर सकता है । स्व राज-काय्ये उसी के द्ाथ में है और 
उप्तकी इच्छा हो कानून दै। सारा देश चार प्रतिं में विभक्त 
है | प्रत्येक प्रांत में एक हाकिम रहता है जे। नायब-उल-हुक्म 
कहलाता दै। इसकी प्रधीनता में रईस अर बडे आदमी 
प्राचीन ग्राम्य-प्रथा के अनुसार मुकदमे सुनते और फैसला 
करते हैं। सारे देश में लूट-मार और चेरी खूब होती है और 
डाके पड़ते हैं। प्ाजकल के अमीर अमानुद्धा हाल ही में 
अपनी वेगम फे साथ यूरोप भ्रमण करने को गए थे | वह्दों से 
लै।टकर इन्होंने अफगानिस्तान का एकदम युरोपीय रंग में रँगते 


अफगानिस्तान 
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का प्रयन्न किया । परदा हटा दिया, जनता को युरोपीय रीति के 
वस्त्र पहनने का हुक्म दिया श्र(र राज्य की तरफ से कई विद्यार्थी 
पश्चिमी देशों सें विद्याप्राप्ति के लिये भेजे । छई मुल्नाओं फोा 
अफगानिस्तान की यह प्रगति पसंद नहीं आई ओर फल यह 
हुआ कि झाजकल वहाँ घोर विप्रुव मचा हुआ है | 

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। १४ प्रांतें के ३०० 
प्रतनिधिगण मिलकर छः वर्ष के लिये एक सभापति चुनते 
हैं। वही राज्य के सब काय्य करता है। 
कानून बनाने के लिये एक राष्ट्रीय-परिषद्‌ 
( ९७४४०7०४) 007870७8 ) है। उसमें 
३० सदस्यों का सिनेट श्लोर १५८ सदस्यों का एक हाउस 
प्राफ डेप्यूटीज ( ॥7008९ ० 720790४०७ ) द्ोता है । सिनेट 
के मेंबरों का चुनाव राजधानी के मुख्य सुख्य हाकिमों और 
प्रांतों के व्यवस्थापक्षों द्वारा होता है श्र डिप्टियों का चुनाव 
प्रजा के द्वारा। सिनेट की झ्वधि € वर्ष की है ओर हाउस 
आफ डेप्यूटीज ( प्रतिनिधि सभा ) की चार वब्ष की । सिनेट 
के ९ सभ्य प्रति तीसरे दर्ष बदले जाते हैं श्र प्रतिनिधि सभा 
सभ्य प्रति दूसरे वर्ष बदले जाते हैं। सभापति के 


अरयेंटाइन . रि- 
पब्लिक 


#>0 ह॥०»0० 


के 
साथ ही एक डउप-सभापति भी चुना जाता है जा सिनेट का 
सभापति होता है। सभापति ही प्रधान सेनापति भी हाता 
है और वही शासन, न्याय तथा सेना आदि विभागों के 
फर््मचारियों को निशुक्त करता है । सभापति और डउप-समा- 
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पति के लिये यह आवश्यक है कि उनका जन्म अरगेंटाइन में 
ही हुआ हो और वे रोमन कैथेलिक संप्रदाय के हों । एक 
बार का चुना हुआ सभापति या उप-सभापति उस्र' पद पर 
पुनः नहीं चुना जा सकता । 

एक मंत्रिसभा भी होती है जिसके मंत्री सभापति द्वारा 
समय समय पर नियुक्त होते हैं। यहाँ कोई प्रधान मंत्रो 
का विशेष पद नहीं है, परंतु जो मंत्री अंतरीय विषयों का भार 
लेता है, वही प्रधान मंत्रो कहलाता है । 

, ईँग्लैंड के सद्॒श इटली भी एक परिमित-राजसत्तात्मक राज्य 
है। यहाँ की पार्लिमेंट में दे सभाएँ हैं--सिनेट शऔर 
चेंबर आफ डेपुटीज। यहाँ एक मंत्रिसभा 
भी है जिसके ऊपर एक मह्दामंत्रो या 
प्राइस मिनिस्टर है। संत्रिसभा डिप्टियों की सभा के प्रति 
उत्तरदायी होती है। पहले डिप्टियों की सभा में बहुत से दल 
थे और उन्तमें कभी कोई दल प्रधानता पाता था, कभी कोई । 
फल्ल यह होता था कि म॑त्रिसभा सदा खतरे में रहती थी । 
डिप्टी सभा को श्रवधि पाँच साल की रखी गई थी; परंतु यह 
और मंत्रिसभा पूरे पाँच वर्ष कभी विता नहीं पाती थी और. 
बीच ही में दूट जाती थी। सब्‌ १७२३ में मुसेलिनी ने 
यहाँ की निर्वाचन विधि वदलवा डाली और अ्रव इस नवीन 
विधि से एक न एक दल की डिप्टी सभा में खासी प्रधानता 
प्राप्त हो जाती है। राजा इसी प्रधान दक्ष के मुखिया को 


इटली 


/ ( रश४ ) 


महामंत्री चुनता हैं और महामंत्री अपने संत्री आप चुनता है । 
फल यह होता है कि मंत्रिसभा फो डिप्टी सभा का पूरा 
सहारा रहता है श्रौर वह बिना वरखास्त किए जाने के डर के 
अपना कार्य वेखटके कर सकती हऐै।  आजकल्न मंत्रिसभा 
में १४ मंत्री हैं। मह्दामंत्रो की शक्ति, ईँग्लेंड के महामंत्रो के 
सद्दृश बहुत ज्यादा है 

हाँ की सिनेट में आजकल लगभग ४०० सभ्य है । 
इनमें कुछ ते वंशपरंपरा से चल्ले श्माते हैं; किंतु अधिकाश 
जन्म भर के लिये नामजद किए जाते हैं। जो वंशपरंपरा 
से चले झाते हैं, वे राजक्रीय घराने के ही होते हैं। नामजद 
किए जानेवाल सिनेटर कुछ खास श्रेणी के होने चाहिएँ ओर 
उनकी अवस्था कम से कम ४० वर्ष अवश्य होनी चाहिए | ये 
राज़ा द्वारा महामंत्री की सिफारिश से नामजद होते हैं। वे 
प्रेशियां इन चार विभागों के अंतर्गत आती हैं--(क) चर्च से 
संबंध रखनेवाले बिशप ओर झन्य बड़े बड़े पदाधिकारी, (ख) 
स्थलसेना श्रे(र जलसेना के बड़े बड़े पदाधिकारी और बड़े वड़ राज- 
कीय सेवक, (ग) विद्वान झार देश का सान बढ़ानेवाले पुरुष, (ध) 
वे मरुष्य जे कुछ खास रकम टक्‍्स में देते है। यहाँ की सिनेट 
को यह विचित्रता है कि राजा के नामजद करने पर भी दह 
किसी सभ्य की धपना सम्य न बनने दे; परंतु यह तभी हा 
लक्कषता है जब वह यह दिखलावे कि वह व्यक्ति: रन ऋशिर्यो 
का नहों पे जिनमें से सिनेट फे सन्‍्य लिए जाते है 

शा८--१५४ 
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प्रतिनिधि सभा और डिप्टियों की सभा में ५१५ सभ्य हैं । 
आजकल प्रत्येक बालिग पुरुष को प्रतिनिधि चुनने का अधि- 
कार है। स्त्रियों को यह अ्रधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। 
पहले प्रत्येक जिले से एक एक सभ्य चुना जाता था, किंतु आज- 
कल दूखरी ही रीति काम में लाई जाती है। यह्द रीति 
मुसेलिनी फे महामंत्रित्व में सन्‌ १४२३ में प्रचलित हुई थी । 
अ्रव इटली १७ प्रांतों में विभक्त है और प्रत्येक प्रांत फे लिये 
मिन्न भिन्न दक्ष श्रपने अपने उम्मेदवारों की सूची बनाते हैं । 
वेट देनेवाले का पूरी सूची के लिये वेट देना पड़ता द्वे। जिस 
सूची का सबसे अ्रधिक वाट मिलते हैं, वह पूरी डिप्टी सभा 
के ३ हिस्से की अधिकारी हो जाती है, फिर चाहे उस सूचो 
पर वोट देनेवालों की संख्या आधे से भी कम क्येंन हो | 
इसका फल यह होता है कि डिप्टियों की सभा में एक न 
एक दल्त प्रधान रहता है। बाकी दल अ्रपने अपने वोटों के 
अनुपात से जगह पाते हैं 
इईंगलंड के सददश यहाँ भी राज्यनियम बनाने के लिये 
देने सभाओं की सम्मति आवश्यक है; तथापि डिप्टियों की 
सभा दोनों में प्रधानतर है। घन संबंधी बिल डिप्टी सभा, 
दी पेश कर सकती है। 
. इजिप्ट या मिस्र एक राजसत्तात्मक राज्य है । यहाँ का 
राजा सन्‌ १८१७ में सुल्तान के नाम से गद्दी पर भ्राया और १६ 
मार्च सन्‌ १८२२ को इसे राजा का पद प्राप्त हुआ | इजिप्ट में 
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एक मंत्रिसभा भी है जिसके सिर पर एक प्रधान मंत्री है । 
यहाँ की जातीय सभा की दो सभाएँ हैं। उच्च सभा या सीनेट में 
१२१ सभ्य हैं| इनमें से ३ वाँ हिस्सा 
राज्य द्वारा नामजद होता है और बाकी 
ई जनता द्वारा चुना जाता है। इसकी श्रवधि १० साल द्वोती 
है। श्राधे सभ्य प्रति पाँच वर्ष वाद बदले जाते हैं । प्रतिनिधि- 
सभा में २१० सभ्य हैं। वे जनता द्वारा चुने जाते हैं और 
इसकी अवधि पाँच वर्ष की होती है। इजिप्ट पहले इँगलेंड का 
एक रख्ित राज्य था, परंतु सन्‌ १<२२ में ईँगलैंड ने इजिप्ट का 
खतंत्रता दे दी। अब वह एक खतंत्र राष्ट्र कहलाता है । 
इसी लिये हमने इसे खतंत्र राष्ट्रों की श्रेणी में रखा है । परंतु 
चास्तव में इजिप्ट अब भी पुणे रूप से खतंत्र नभहों कहा जा 
सकता | इईँगलेंड हब भी उस पर अपना हाथ रखे हुए है 
श्र इजिप्ट की पालिमेंट का कोई नियम बनाने के पहने 
इंगलैंड की मर्जी का भी कुछ विचार करना पड़ता है। 

यहाँ प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य है। चार वे के लिये 
एक सभापति चुना जाता है जे शासन-कार्य करता है । कानून 
बनाने के लिये एक कांग्रेस है जिसमें 
सिनेटरों तथा डिप्टियां के दा हाउल 
सम्मिलित हैं। सभापति फे झतिरिक्त एक उपसभापति भी 
होता ऐ जे! सभापति के चुने जाने के दे वर्ष वाद चुना जाता 
है और श्रावश्यकता पड़ने पर सभापति का काम करता है | 


इजिप्ट या मिखर 


श्क्वेडर 
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. पहले यहाँ का शासन मुखल्मानी धर्म के अलुसार पूर्ण 
रूप से राजा के ही हाथ में थाजेा शाह कह्दल्लाता था। 
सन्‌ १८०७ में शाह की सखीकृति से एक 
राष्ट्रीय सभा स्थापित हुई जिसमें अमीरों, 
सरदारों, जागीरदारों, व्यापारियों और मुल्लाओं भादि में से 
उन्हीं फे चुने हुए १५६ सदस्य थे । सन्‌ १८०६ में शाह ने 
राष्ट्रीय सभा तोड़ दी | प्रजा ने विद्रोह किया। पुनः यह सभा 
स्थापित कर दी गई, किंतु शाह ने गद्दी छोड़ दी शरौर उसके 
बड़े लड़के ने शाह्र का पद ग्रहण किया। आजकल यहाँ की 
राष्ट्रीय सभा, जे। मजलिस कहलाती है, १३६ सभ्यों की बनी 
है श्रार यह सन्‌ १४२६ में दे! साल के लिये चुनी गई थो । 

हाँ का शाह भी जनता द्वारा चुना जाता है। आजकल 
यहाँ का शाह रजा शाह पदल्तवी है जे १३ दिसंबर १८२५ 
को चुना गया था श्रौर २५ अप्रेल १८२६ को इसने अभिषेक 
की शपथ ली थोी। यहां की मंत्रिसभा के मंत्री शाह द्वारा 
नियुक्त किए जाते हैं । 

इसका दूसरा नाम इधिओपिया है। यहाँ राजसत्ता- 
त्मक राज्य है। गाँवों का शासन प्राय: वहाँ के सरदारों के 
पवीसीनिया. थी में होता है और जिल्लों या प्राँतों 

के शासन के लिये राज्य द्वारा अधिकारी 

नियुक्त होते हं। यहाँ की शासन-प्रणाल्ी प्राय: युराप के 
मध्यकालिक युग की शासन-प्रणाली से मिलती जुलती है । 


ईरान (फारस ) 
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यहाँ एक राज-सभा भी है। इसी के सदस्यों के अधील प्रांत 
के शासक शऔर गाँवों के सरदार होते हैं। अभी हाल में 
यहाँ के राजा ने एक मंत्रि-मंडल भी स्थापित किया हे जिसमे 
भिन्न भिन्न विभागों के अनेक मंत्री हैं। राज्य ऋश्यांतरिक प्र॑ध 
ते खतन्न है, पर फिर भी वहाँ ग्रेट घ्िटेन, फ्रांस और इटली 
की अनेक व्यापारिक सुभीते प्राप्त है जिनके कारण विदेशी 
राज्यों से राज्य का खतंत्र संबंध नहीं हो! सकता। वहाँ की 
शांति-रज्षा का भार भी इन्हीं वीसों ने सिल्ञकर पअ्रपने ऊपर 
लिया है। वहाँ के व्यापार तथा रेलों आदि को बनाने का 
प्रबंध भी ये ही तीनों करते हैं श्रार बाहर से राज्य में इथधि- 
यार या गाला वारूद आदि नहीं श्राने देते । 
यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। शासन सभापति के 
द्वारा होता है जे! चार वर्ष के लिये चुना जावा है ' कामून 
बनाने के लिये एक प्रतिनिधि सभा है 
जिसमें ४३ प्रतिनिधि हाते हैं । राजकार्य 
में सभापति की सद्दायता या सम्मत्ति देने के लिये ५ प्रतिनिधियों 
की एक स्थायी समिति भो है। जिस समय प्रतिनिधि सभा 
का अधिवेशन नहीं दावा डस समय यही समिति काम चल्लातो 


ढः 


हैं। सभाएति पाँच विभागों के लिये पांच मंत्रों नियक्त करता 


५ 


हैं शार वे सब उसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं ; 
कालंबिया में प्रतिनिशिलसात्सक राज्य हे । ऋानन दनाने 
के लिये एक कांश्स हे जिससे सीनेट ठथा प्रतिनि भा 


कंसस्टा रीइत 


79 
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सम्मिलित हैं। झाजकल सीनेट में ६८ सभ्य हैं जे! विशेषतः 
इसी कार्य्य फे लिये चुने हुए लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। सीनेट 
की अवधि चार वर्ष की होती है। प्रतिनिधि 
सभा में ११२ सदस्य हैं | इसकी अवधि 
दे। वर्ष की होती है। प्रति ५०,००० निवासियों की ओर से चुना 
हुआ एक प्रतिनिधि होता है। दोनों की सम्मिलित कांग्रेस में 
बहुमत से चार वर्ष के लिये एक सभापति शआऔर एक उपसभा- 
पति चुना जाता है। भिन्न भिन्न विभागों के लिये छः मंत्री हैं । 
यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। कानून बनाने के 
लिये एक जातीय कांग्रेस है, जिसमें छ: प्रांतों के २४ सदस्यों 
का एक सिनेट तथा १२७ प्रतिनिधियों 
की एक सभा सम्मिलित है। चुनाव में 
सम्मति देने का अधिकार प्रत्येक पुरुष का है। सिनेट की 
अवधि आठ व की है। इसके आधे सभ्य प्रति चौथे वर्ष 
बदले जाते हैं। प्रतिनिधि सभा की अवधि चार वर्ष की है 
ओर ३ सभ्य प्रति दूसरे वर्ष बदले जाते हैं। इसके प्रतिरिक्त 
भिन्न भिन्न विभागों के मंत्रियों का एक मंत्रि-मंडल भी है। 
शासन काय्थे के लिये चार वर्ष के लिये एक सभापति और 
एक उपसभापति चुना जाता है जो लगातार दा बार से अधिक 
झधिकारारूड़ नहीं हो सकता । 
ग्वेटेमाला में प्रतिनिधिखत्तात्मक राज्य है । कानून बनाने के 
लिये सर्वसाधारण द्वारा चुने हुए ६८ सदस्यों की एक जातीय 


कोलंबिया 


क्यूवा 
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सभा है । प्रति २०,००० निवासियों की ओर से एक प्रतिनिधि 
इस सभा में होता है | प्रत्येक पुरुष को वेट देने का अधिकार 
है। शासक सभापति वोट द्वारा छः 
बे के लिये चुना जाता है, और एक बार 
चुने हुए सभापति का चुनाव श्रागे बराबर द्वो सकता है । १३ 
सदस्यों की एक राजसभा भी है | उसके कुछ सदस्य जातीय 
सभा चुनती है और कुछ सभापति द्वारा नियुक्त होते हैं । 

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। कानून बनाने के 
लिये वहाँ सिनेटरों श्रेर डिप्टियों की एक जातीय सभा है। 
आठ बर्ष फे लिये चुने हुए ४४ सिनेटर 
होते हैं श्रेर चार वर्ष फे लिये चुने हुए 
१३९ डिप्टी। २१ वर्ष से श्रधिक की अवस्था ऊ॑ प्रत्येक पढ़े 
लिखे युवक को धुनाव में सम्मति देने का अधिकार है। ६ 
चष के लिये एक शासक सभापति चुना जाता है जो फिर 
देावारा नहीं चुना जा सकता | यदि किसी बिल पर सभापति 
का कुछ आपत्ति हो श्लौर वह विज्ल डिप्टियों की सभा में 
वापस सेजा जाय तथा यदि उस सभा फे उपस्थित सदस्यों से 
से दे ठृतीयांश सदस्य उस बिल के पक्त में हों, ते डस दशा 
में वह बिल प्रवश्य पास हा जायगा । राजकाय्वये से सभा- 
पति को सहायता देने फे लिये राज्यसभा फे पाँच सदस्य 
सभाप ति द्वारा नियुक्त होते हैं, झेर छः कांशेस द्वारा । इसके 
अतिरिक्त छ: मंत्रियों का एक मंत्रि-संडल भी है । 


ग्वेयेमाला 


चिली 


( २१२ ) 


सन्‌ १७८१२ के आरंभ तक यहाँ राजसत्तात्मक राज्य था 
ओऔर यहाँ का सारा राजकाय्ये एक मात्र सम्राट के इच्छानुसार 
ही होता था। पर इधर कई ब्षों से 

यहाँ के लोग शासचन-प्रणाली में सुधार 

करने लग गए थे । अंत में १२ फरवरी सन्‌ १८१२ से यहाँ 
प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य स्थापित हो गया ।' किंतु यह भी 
अधिक दिन न टिक सका | महाचुद्ध छिड़ने के बाद ज़ापान 
ने यहाँ के अनेक राजकायों में बहुत कुछ अधिकार प्राप्त कर 
लिया था। अन्य युरोपीय राष्ट्रों ने विशेषकर ईँगलेंड ने 
चीन पर अपनी घाक जमाने का यत्र किया | चीनी लोगों ने 
अपनी दशा अभ्रच्छी नहीं देखी; इससे जबरदस्त क्रांति शुरू 
हो गई। अ्रभी दाल तक वहाँ पर क्रांति जारी रही, किंतु 
अब शरति है। अब वहाँ पर प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य 
है । इसके ऊपर एक प्रधान है श्रौर एक जातीय सभा भी है। 
शासन के सारे काये पाँच विभागों में बाँटे गए हैं श्रौर इनका 
स्वतंत्र रीति से शासन होता है। यहाँ की शासनपद्धति 
पर अभी विशेप नहीं लिखा जा सकता, और न यही कहा 


चीन 


जा सकता है कि यह स्थायी रह सकेगी । संसार के अन्य 


राष्ट्रों ने इस शासन-प्रणाल्ली का मान लिया है ओर हाल ही 
में ईँंगलेंड ने इससे संधि कर ली है | 

जापान में राजसत्तात्मक राज्य है | यहाँ का सम्राट्‌ आज- 
कन्त हिरादहिता हैँ । इसका सिंहासनाराहण २५ दिसेवर १<€२६ 


( २३३ ) 


को हुआ था। मंत्रिमंडल की सम्मति और सद्दायता से सम्राट 
सारे राज्य का शासन और प्रबंध करता है। मंत्रियों का 
सम्राट स्वयं नियत करता है। इसके 
अतिरिक्त एक प्रीवो काउंसिल भी है, 
जिससे आवश्यकता पड़ने पर सम्राट्‌ सम्मति श्रार सद्दायता 
लेता है | युद्ध या संधि आदि करने का पूरा अधिक्कार सम्राद्‌ 
का ही है। पालिमेंट की सम्मति से कानून बनाने का 
अ्रधिकार भी सम्राट्‌ को ही है। कानूनों की स्वीकृत श्थवा 
अस्वोकृत करना और पालिमेंट रखना, बंद करना या तोड़ना 
आदि सब सम्राट के अधिकार में है। पार्लिमेंट में दो सभाएँ' 
हें-एक हाउस आफ पीयसे ( ्ठ6प8७ ०॑ 7०९४ ) घोर 
एक प्रतिनिधि सभा । ये दोनों सभाएँ इँगलेंड की लाडूस 
ओर कामंस सभाओं की तरह ही हैं। प्रत्येक कानून के लिये 
पालिमेंट की स्वीकृति की श्रावश्यकदा होती है। हाडस 
ग्राफ पीयस में राजघराने के दथा अन्यान्य वड़े आदसी और 
रईस होते हैं। प्राजफल हाउस आफ पीयसे सें ७०७ सभ्य 
हैँ जिनमें से १८७ जन्म भर के लिये रहेंगे। वाक्षी खास खास 
समाजों द्वारा चुने जाते हैं। इनकी झवधि सात दप की है । 
प्रतिनिधि सभा सें इस ससय ४६४ सदस्य हैं। प्रतिनिधियों 
फे चुनाव में आजदाल प्रत्येक घालिग स्री-पुरुष को सत देने 

का अधिकार है। ३० वर्ण से अधिक ह्मदस्था का प्रत्यक 

जापानी पुरुष प्रतिनिधि सभा में निर्वाद्चित हो सझता है | 


जापान 


॥ ( २३४ ) 


परंतु सम्राट्‌ के निज के कर्मचारी, धर्म्माधिकारी, विद्यार्थी 
और पाठशालाओं के अध्यापक आदि उक्त सभा के सदस्य 
नहीं हो सकते। दोनें सभाओं के सभापतियों और उप- 
सभापतियों को सम्राट, उन्हीं में से, नियत करता है। 
पालिमेंट का अधिवेशन प्रति वर्ष होना आवश्यक है। सारा 
आर्थिक प्रबंध पाल्िमेंट ही करती है। जेरिसा, फारमेोसा, 
डेस्काडोस ( फिशस द्वीपपुंज ), काटडु, सखेलिन और कोरिया 
ये छः जापान के अधीनस्थ राज्य हैं । 
यहाँ पहले राजसत्तात्मक राज्य था और यहाँ का राजा 
पुलतान कहत्ताता था। सन्‌ १८७६ में सुलवान ने शासन- 
हे काय्ये में प्रजा के. कुछ अधिकार दिए 
थे, पर दूसरे ही वर्ष फिर छीन लिए 
. थे | तब से सुसलमानी धर्म्स के अनुसार समस्त राज्य में सुल- 
तान का ही अनियंत्रित राज्य था। किंतु महासमर के बाद 
टर्की भी पुराना टर्की नहीं रहा। यहाँ भी अब प्रतिनिधि- 
सत्तात्मक राज्य है। यहाँ का सभापति प्रसिद्ध कमाल पाशा 
है जिसने १ नवंबर सन्‌ १ <र२े७ का अपना पद ग्रहण किया 
था। यह टर्की में बहुत सुधार कर रहा है और टर्की को 
विलकुल युरापीय ढंग का बनाने के प्रयत्न में है। इससे यहाँ 
को स्त्रियों का पर्दा राज्यनियम द्वारा हटवा डाला और 
राजनीति से धर्म को अलग कर दिया । और ते और, राष्ट्रीय 
लिपि तक को बदलकर उसके बदने रोमन लिपि प्रचलित 


( २३५ ) 


कर दी। जैसा हम ऊपर वता आए हैं, इसी का उदाहरण 
अफगानिस्तान के अमीर ने भी प्रहण किया; किंतु ह्मफगानी इस 
प्रगति को नहों अपना सके श्रोर आजकल इसके विरुद्ध भर्य॑- 
कर क्रांति हो रही है । टर्की में एक मंत्रि-मंडल भी है जिसके 
ऊपर एक महामंत्री या प्राइम मिनिस्टर हे । 

यहाँ की राष्ट्रीय सभा में ३१६ सभ्य हैं। इसकी अवधि 
चार वष की है। शासन-पद्धति के प्रत्येक अंग में सभापति 
फमाल पाशा फे ही दल के ल्लोग भरे हुए हैं । 

यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है ओर शासन का काये राजा 
तथा मंत्रियों के हाथ में है। नया कानून बनाने झथधवा 
पुराने कानून में परिवत्तेन करने का 
अधिकार पालिमेंट फो है जो राजा से 
मिलकर कार्य करती है। पालिमेंट में दे सभाएँ हैं, एक 
दश्च श्रोर दूसरी साधारण । उद्च सभा में ७६ सदस्य हैं । 
इनमें से १€ सभ्य सभा ने १० सितंबर १७८२० को स्वयं 
चुने श्लार वाकी १ अक्टूबर १६२० को जनता द्वारा चुने 
गए । इनकी अवधि झाठ व की है । आधे सदस्य प्रति चार 
व चुने जाते हैं। इस सभा में फेवल बड़े आदसी हो निर्वा- 
चित हो सकते हैं। साधारण सभा सें १४८ सदस्य हैं जा 
सर्वसाधारण द्वारा चार वर्ष के लिये चुने जाते हैं। पालि- 
मेंट का प्रधिवेशन प्रति वर्ष हाता है। उच्च सभा कानून 
बनाने के पतिरिक्त न्‍न्याय-दिभाग के लिये अपने हो सदस्यों 


* बज 
डन्साक 
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सें से जज भी चुनती है। मंत्रिगण दोनों सभाओं में जा 
सकते हैं, पर बिना उनके सदस्य हुए सम्सति नहीं दे सकते । 
आइसलैंड, ग्रोनलैंड, फैरोज तथा वेस्टइंडीज के कुछ द्वोप 
डेन्माके फे अधीनस्थ राज्य हैं । 
यहाँ राजसत्तात्मक राज्य हे। शासन संबंधी समस्त 
अधिकार राजा को है जो मंत्रि-मंडल की सहायता से सब 
ने काम करता है । कानून बनाने के लिये 
स्टारटिंग ( 8$9/979 ) नाम की एक 
व्यवस्थापिका सभा है| इसमें आजकल १५० सभ्य हैं | इसकी 
अवधि तीन वर्ष की है । राजा किसी बिल को दे बार श्रस्वो- 
कृत कर सकता है; परंतु यदि वहो बिल व्यवस्थापक सभा की 
तीन वैठकों में स्वीकृत हो चुका हो ते। राजा की सम्प्तति के 
बिना ही पास हो जाता है। ५ वर्ष से नारे में रहनेवाले 
प्रत्येक विदेशी, नारवे के २५ वर्ष से अधिक अवस्थावाले प्रत्येक 
पुरुष ओर कुछ निश्चित कर देनेवाली प्रत्येक ख्री को प्रतिनिधि 
चुनने का अधिकार है। प्रति तीसरे वर्ष व्यवस्थापिका सभा 
के सदस्यों का चुनाव होता है। व्यवस्थापिका सभा अधि- 
वेशन के समय उक्त दे। सभाओं में विभक्त हो जाती है। 
उसमें से एक सभा लैगटिंग (,0४४78) और दूसरी ओेडेहिस्टग 
(०१७]४४78) कहलाती है । पहली में एक चेथाई और 
दूसरी में तीन चोधाई सदस्य होते हैं। देने सभाएँ अपने 
अपने सभापति श्राप नियत करती हैं। कानून-संबंधी प्रश्नों 


( २३७ ) 
पर दोनों सभाओं में प्रथक प्रथक विचार द्वोता है। पहले 
ओडेलिस्टग के खासने उपस्थित होने के उपरांत तब लैगर्टिंग के 
सामने खोकृत या श्रस्वोकेत होने के लिये विल्न आते हैं | यदि 
दोनों सभाओं में सतबेद होता है तो विचार के लिये दोनों 
का सम्मिलित प्रधिवेशन होता है, और दे ठृतीयांश सदस्यों 
का जे! सद होता है, वही अंतिम निश्चय समभ्का जाता है । 
मंत्रिगण इन सभाओं में जा सकते हैं, पर बिना सदस्य हुए 
सम्मति नहीं दे सकते। जछ्त श्रार स्थल सेना पर फंवल 
राजा का ही अधिकार है । 
हाँ प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य है। शासनाधिकार 
सभापति के हाथ में होता है जे। ४ वर्ष के लिये चुना जाता 
है श्रार जिसकी सहायता के लिये एक 
मंत्रि-संडल है । कानून वनाने के लिये 
एक कांग्रेस है जिसमें २४ सदस्यों की सिन्ेट श्लार ४३ सदस्यों 
को चेंबर प्राफ डिप्टीज है। सिनेट की प्रवधि ६ वर्ण की 
! इसके है सभ्य प्रति दूसरे वष चुने जाते चेदर 
थ्राफ डिप्टीज़् की श्रदधि ७ बऐ की है आर आधे सभ्य प्रति 
दूसरे व५ बदले जाते हैं। सिनेटर आर डिप्टी सर्वसाधारण 
द्वारा चुने जाते है। इसलिये सब काय्य एक निमश्वित कानून 
अनुसार होते है । 
यहां राज़सचात्मक राज्य हे आर राजवद्या पर चना दल- 
हेल्मिना है जो ६ सितंवर सद (पद मे राजभिदहासन 


निकारागुआ 
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की 


( २१८ ) 


पर बैठी थो । मंत्रि-मंडल की सहायता से सब काम रानी 
करती है। मंत्रियों का रानी नियुक्त करती है, पर वे व्यव- 

नेदहैंडस स्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी द्वोते 

कि हैं। पालिमेंट में देश सभाएँ हैं--एक 
उच्च या प्रथम और दूसरी साधारण या द्वितीय । प्रथम 
सभा सें ६ वर्ष के लिये चुने हुए ५० सदस्य होते हैं जिनमें 
से $ प्रति तीसरे वर्ष बदले जाते हैं; और द्वितीय सभा में 
चार वर्ष के लिये चुने हुए से सदस्य होते हैं। सदस्य 
चुनने का अधिकार प्राप्त करने के त्विये पुरुषों को, श्रपनी 
रजिस्टरी करानी पड़ती है। २५ वे से कम अवस्था का 
पुरुष सदस्य नहीं चुन सकता । नए बिल उपस्थित करने का 
अधिकार या ते सरकार को है या साधारण श्रथवा द्वितीय 
सभा का। उच्च या प्रथम सभा उन्हें फेवल स्वीकृत या 
अप्वीकृत कर सकती है । उनमें किसी प्रकार का परिवत्तन 
तक करने का अधिकार उच्च सभा को नहीं है। इसके 
अतिरिक्त एक राजसभा भी है जिसमें चेदद सदस्य होते हैं ! 
इसकी सभानेत्री खय॑ रानी होती है श्रोर वह्दी इसके सदस्य 
भी चुनती हे। शासन संबंधी कुल काम इस' सभा फे हाथ 
में हैं; पर वहुधा इससे कानूनी विषयों में ही सम्मति ली जाती 
है। इस समय यहाँ का शासनाधिकार रानी के हाथ में है 
जिसकी माता रीजेंट फे रूप में काये करती है। ईंस्ट-इंडीज 
के द्वोप-पुज में बहुत से द्वीप नेदलें ढ के उपनिवेश हैँ जिनमें से 


सुमात्रा, जावा, वाली, लंबक, वोरनिया, सेलोवीस आदि 
प्रसिद्ध हैं । वेस्ट-इंडोज में भी सुरीनम तथा छः पार छोटे 
छोटे द्वीप इसके उपनिवेश हैं । 


यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है; पर राजा के श्रधिकार बहुत 
ही संकुचित हैं। शासन श्रादि के संबंध फे कुल प्रधिकार 
नेपाल प्रधान मंत्री को ही हैं। 


यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। शासनाधिकार सभा- 
पति के हाथ में है जा चार वर्ष के लिये चुना जाता है और 
जिसका चुनाव दोबारा नहीं है सकता | 
प्रति १०,००० निवासियों को झोर से 
एक प्रतिनिधि के हिसाब से, प्रतिनिधि सभा में ४६ सदस्य हें 
जिनका सम्मेलन प्रति चोथे वर्ष द्वोता है । 


पनासा 


पहले यहाँ राजसत्तात्मक राज्य था, पर अक्तूवर सन्‌ 
१<८१० से प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य हो गया है । सन १ <र२९ 
में यहाँ एक राष्ट्रीय परिषद्‌ धी जिसमें 
प्रजा फे द्वारा, तीन वर्ष के लिये चुने 
हुए १६१ सदस्य रहते थे। इसकं अतिरिक्त म्युनिसिपक्त 
कैंसिलों के चुने हुए ७० सदस्यों की एक झोौर सभा घी। दोनों 
सभाएँ मिलफर चार वए फे लिये एक सभापति चुनती थीं । 
सभापति की धवस्था ३४५ वर्ष से कम न धह्वानी चाहिए थी। 
वह्दी मंत्रियों फो नियुक्त करता था; परंतु वे मंत्री पालिमिंट 


पुत्त गाल 


( २४० ) 


के सम्मुख उत्तरदायों द्वोते थे। किंतु सब १८२६ में यहाँ 
की सरकार सेना द्वारा उखाड़ डाली गई और < जुल्लाई को 
एक नवीन सरकार स्थापित हा गई। आजकल यहाँ कोई 
पालमेंट या राज्य परिषद्‌ नहीं है और वह सरकार बिना 
किसी रेक-टोक के अपना शासन कर रही है। परंछु शीघ्र 
ही नए सिरे से नवीव राज-परिषद्‌ का सम्मेलन होगा। 
श्राजकल्त जनरल अंटोनियो यहाँ का सभापति है। इसने 
दिसंबर: १७२६ में सभापति का आसन ग्रहण किया था | 
इसकी अ्रवधि ४ वर्ष की है । 
हाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। कानून बनाने का 
अधिकार सिनेट और प्रतिनिधि सभा को है जिसके सदस्यों 
दर का चुनाव सर्वेलाधारण की सम्मति से 
होता है। सिनेटर ३५ और प्रतिनिधि 
११० होते हैं। सिनेटर या डिप्टी या ते अच्छी निश्चित 
अआ्रायवाले होने चाहिए या विद्वान । प्रति दूसरे वर्ष एक 
ठृतीयांश सदस्य बदले जाते हैं। कांग्रेस का अधिवेशन 
प्रति वर्ष तीन मास तक होता है। बीच में भी आवश्यकता 
पड़ने पर उसका श्रधिवेशन हा सकता है; पर ऐसा अधिवेशन 
४४ दिनों से अधिक तक नहीं हे। सकता । ४ वर्ष के लिये 
चुना हुआ एक वेतनभागी रूभापति होता है जो देवारा भी 
चुना जा सकता हैं। दे उपसभापति भी होते हैं, जिन्हें कुछ 
चेतन नहों मिलता । छा: मंत्रियां के एक मंत्रिसंडल की सहा- 


( २४१ ) 


यता से सभापति शासन कार्य करता है । सभापति की आज्नाओं 
श्रादि पर मंत्रियों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं । 

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। कानून बनाने के 
लिये पार्लिमेंद में प्रति १२,००० निवासियों की ओर से एक 
सिनेटर ध्यौ(र प्रति ६००० निवासियों की 
ओर से एक डिप्टी चुना जाता है | जिन 
प्रांतीं की आवादी कुछ कम होती है, उनमें इस हिसाव में कुछ 
रिग्रायत की जाती है। सिनेट में २० सभ्य होते हैं। इसकी 
अ्रवधि ६ वर्ष की है। ३ सभ्य प्रति दे वर्ष बाद बदले जाते 
हैं। प्रतिनिधि सभा (चेंबर श्राफ डेपुटीज) सें ४० सभ्य हैं । 
इसकी श्रवधि चार वे की है। आधे सभ्य प्रति २ वर्ष बाद 
वदले जाते हैं। चार वर्ष के लिये चुने हुए एक सभापति के 
हाथ में शासन का श्रधिकार द्वोता हैं जो पाँच संत्रियों के एक 
मंत्रि-संडल को सहायता से शासन करता है । 

यहाँ राजसत्तात्मक राज्य हैं। राजा की सहायता के 
लिये एक पालिमेंट या जातीय सभा है जिसमें प्रति २०,००० 
- निवासियों की ओर से एक प्रतिनिधि 
चुना जाता है। इस समय इससें ६७३ 
सदस्य हैं। तीस वर्ष से अधिक अवस्था के पढ़े लिखे लोग 
प्रतिनिधि हे! सकते हैं। पारलिभेंट का समय चार दर्ष तक 
है। यदि राजा चाहे ते बीच में ही पालिमेंट ताड़ सकता 
है; पर इस दशा में उसे दे। मास के अंदर ही नई जातीय 

शा८--१ ६ 


पेराग्वे 


बल्गेरिया 
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सभा का संघटन करना होता है। इस सभा में जे कानून 
पास होते हैं, उनके जारी होने के लिये राजा की खोकृति कौ 
आवश्यकता होती है। मंत्रियों फो भी राजा ही नियुक्त 
करता है । यदि कोई प्रदेश लेने या छोड़ने, संघटन में परि- 
चेन करने, सिंद्दासन खाली होने पर नए राजा के सिंहासना- 
रूढ़ होने या रीजेंट नियुक्त करने की आवश्यकता हा तो एक 
विशेष जातीय सभा का संघटन होता है, जिसमें साधारण 
सभा से दूने सदस्य होते हैं । 

यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है; पर तो भी शासन के काम 
में प्रजा का बहुत कुछ हाथ है। कानून बनाने का अधिकार 
राजा, सिनेट तथा प्रतिनिधि सभा को है । 
राजा की कोई श्राज्ञा उच्च समय तक 
मान्य नहीं होती, जब तक उससे सहमत होकर उस' पर फोई 
मंत्री हस्ताक्षर न कर दे | उस दशा में उसका उत्तरदाता वही 
मंत्रो हो जाता है । राजा अपने इच्छानुसार सिनेट और प्रति- 
निधि सभा का संघटन कर सकता है अथवा उन्हें तेड़ सकता 
है । यदि कोई पुरुप- उत्तराधिकारी न हो ते दोनों सभाओं की 
स्वीकृति से राजा किसी का अपना उत्तराधिकारी चुन सकता 
हूँ। यदि उत्तराधिकारी अट्टारह वर्ष से कम अवस्था का दो 
ते देोनें सभाएँ मित्रकर रीजेंट नियुक्त करती हैं । प्रतिनिधि 
सभा में जितने सदस्य होते हैं, उसके आधे सदस्य सिनेट में 
प्रजा द्वारा चुने जाते हैं और बाकी प्रांतीय कैंसिलों द्वारा 


बेछजियम 
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नियुक्त होते दे । प्रतिनिधियों का चुनाव श्रजा ही करती है । 
प्रति ४० +7०० निवासियों का एक से प्रधिक प्रतिनिधि नहीं 
हा सकता । सिनेटर और प्रतिनिधि चार वर्ष के लिये चुने 
जाते हैं। सिनेट में ग्राजजल १५३ सभ्य हैं श्रौर प्रतिनिधि 
सभा सें १८७। जो सभा तोड़ी जाय, उसका पुनर्घटन ४० 
दिनों के अंदर और अधिवेशन दे! महीने के अंदर होना 
चाहिए। दस विभागों के दस मंत्रियों के अतिरिक्त कुछ ऐसे 
मंत्री भी हैं जिनका विशेष अ्रवसरों पर आहामन होता है । 
यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। सभापति का चुनाव 
जनसाधारण द्वारा चार वर्ष के लिये होता है और एक बार 
चुना हुआ सभापति दोवारा नहीं चुना 
जासकता। इसके झतिरिक्त कानून आदि 
बनाने के लिये जन-साधारश द्वारा चुने हुए २८ सिनेटर और 
७२ प्रतिनिधि हैं। प्रत्येक पढ़े लिखे सनुष्य को चुनाद से 
सम्मति देने का अधिकार है । सिनेटरेों का एक द्ृतीयांश 
ओर डिप्टियों का अद्धांश प्रति दो वर्ष के उपरांत इृदला जाता 
है | दोनों सभाओं छा सम्मिलित भ्रधिवेशन ६० से €० दिना 
तक प्रति वर्ष होता है। आवश्यकता पड़ने पर दीच में भी 
अधिवेशन हो सकता है। एक सभापति, दो उप-ससापति 
और छ: संछी मिलकर शासन-कार्य्य करते हैं । 
त्रेजिल छोटी छोटी इकोस रियासतों का सनूह् है । प्रत्येक 


वक्त 


रियासत खतंत्र हैं और छपना एवंघ जाप कर 


बोली बिया 
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रष्ट्-सेघटन के लिये राष्ट्रपति की स्वोकृति से जातीय परिषद कानून 
बनाती है | प्रति वर्ष ३ मई को इसका अधिवेशन शआरंभ द्ोता 
है ग्रौर चार मास तक होता रहता है | परि- 
पद में ६३ सिनेटर और २१२ डिप्टी होते हैं । 
सिनेटर <,६ अथवा ३ वर्ष के लिये और डिप्टी तीन वर्ष के लिये 
सर्वसाधारण द्वारा चुने जाते हैं। मिखमंगों और सिपाहियों 
श्रादि का छोड़कर २१ वर्ष से अधिक भ्रवस्था फा पढ़ा लिखा 
प्रत्येक मनुष्य चुनाव में सम्मति दे सकता है । जलन तथा स्थल- 
सेता पर राष्ट्रपति का पूरा अधिकार होता है और वही मंत्रियों 
को नियुक्त करता अथवा हटाता है। बहुत से अशों में युद्ध 
तथा संधि करने का अधिकार भी उसी को होता है । 
यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। संघटन प्राय: अन्य 
प्रतिनिधिसप्तात्मक राज्यों की तरह ही है। सभापति की 
ज अवधि चार बे की है टा पालिमेंट 
में दे! सभाएँ हें---अतरंग सभा शोर 
प्रतिनिधि सभा । अंतरंग सभा सें ५८ सभ्य हैं और इनकी 
श्रवधि चार वर्ष की होती है। आधे सदस्य प्रति दूसरे वर्ष चुने 
जाते हैं । प्रतिनिधि सभा में २७१ सभ्य हैं। यद्द सभा प्रति 
दो वर्ष बाद नई संघटित होती है। 
यूनान में पहले राजसत्तात्मक राज्य था, किंतु अब यहाँ भी 
प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। प्रजा द्वारा चुना हुआ एक 
सभापति है। सभापति की सहायता के लिये एक राष्ट्रीय 


त्रजिल 
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सभा भी है जिसके र८७ सभ्य हैं। इसकी अवधि तीन 
ष॑ं की होती है। एक मंत्रि-सभा भी 
है जिसका भुख्य प्राइम मिनिस्टर है । 

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। ६ वर्ष के लिये चुने 
हुए १< सिनेटरों ओर ३ वर्ष के लिये चुने हुए १२३ डिप्टियों 
की कांग्रेस है जे चार वर्ष के लिये सभा- 
पति या राष्ट्रपति चुनती है। राष्ट्रपति क॑ 
पद के लिये एक मनुष्य का चुनाव दोबारा नहीं हो सकता । 

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। ६ वर्ष फे लिये चुने 
हुए १० सिनेटरों तथा चार वर्ष के लिये चुने हुए २२ प्रति- 
निधियों की एक कांग्रेस है। चुनाव 
में सम्मति देने का श्रधिकार केवल 
हब्शियों को ही है। सभापति की सहायता के लिये सात 
मंत्रियों का एक मंत्रि-संडल भी है। सभापति और डपसभा- 
पति का चुनाव चार व के लिये होता है । झ्ाजकल जे सभा- 
पति है, वह १ जनवरी १८२८ को तीसरी बार चुना गया है 

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य हैं। इसके अंतर्गत वीस 
डोटी छाटी खतंत्र रियासतें हैं। ३ व के लिये चुने हुए, 
वीस व से अ्रधिक अवस्थावाले ४८ 
सिनेटरों आर ३ वर्ष के लिये चने हुए 
६८ डिप्टियों की एक कांग्रेस है। सभापति का चुनाद ७ 

के 


८ । 


यूनान 


युरुग्वे 


व्आाईबेरिया 


चनज्वेला 
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यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है । सभापति का चुनाव 
प्रजा द्वारा द्वावा है। सभापति की अवधि चार वर्ष है और 
एक बार का चुना हुआ सभापति 
देबारा नहीं चुना जा सकता | जातीय 
सभा के ४२ प्रतिनिधियों का चुनाव प्रति वर्ष प्रजा द्वारा 
होता है। इस सभा का प्रधिवेशन प्रति व्ष फरवरी से मई 
तक द्वोता है। प्रत्येक अधिवेशन के लिये यह सभा अपना 
सभापति और उप-सभापति आप ही चुनती है। 
यहां राजसत्तात्मक राज्य है। यहाँ का राजा एल्फोंसोा 
है जे। जनमते ही राजगद्दो पर बैठा। यहाँ एक मंत्रिसभा 
के भी है जिसके ऊपर एक प्रधान मंत्री है । 
पहले यहाँ दे! सभाओं की एक जातीय 
सभा थी । परंतु यह सन्‌ १&€२३ में १५ सितंबर को! राजाज्ञा 
से तोड़ डाली गई है। अब इसकी जगह एक पालिमेंट है 
जे सन्‌ १€२७ के १० अक्टूबर को स्थापित हुई थी। इस 
पालिमेंट के सदस्य राजा द्वारा नामजद होते हैं और इसका 
कास फेवल सलाह देना ओर शासन करना ही होता है । 
यहाँ एक काउंसिल आफ स्टेट भी है जिसमें भिन्न भिन्न 
राजनीतिक दलों के नेता, राजनीतिज्ञ, गिरजाघर, उद्योग- 
धंधे, मजदूर, किसान तथा जल ओर स्थल सेना के प्रतिनिधि 
नामजद होते हैं। इस काउंसिल का कार्य मंत्रिसभा को 
सलाह देना है । 


सालचेडर 
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यह एक शुद्ध राजसत्तात्मक राज्य है। यहाँ का राजा 
प्रभाधिषक सन्‌ १८७२६ में गद्दो पर बैठा घथा। गह्टो 
पर बैठते ही इससे एक मुख्य सभा 
( $एणए/०७०७ (१००४०] ) स्थापित की 
जिसमें राजवंश के ९ पुरुष हैं। यह पंचायत राजा को गुप्त 
मामलों में श्रौर ऐसे मामलों में जे केवल राजा श्र राजवंश 
से संबंध रखते हैं, सलाह देती है। पहले यहाँ एक गुप्त 
सभा ( #एए 00एा०ं] ) थी जे सन्‌ १८२७ में तोड़ डाली 
गई श्रौर उसकी जगह एक नवीन गुप्तसभा बनाई गई है। इसका 
ध्येय यही है कि राजा को जनता के लब्धप्रतिष्ठ लोगों की 
राय भी सालूम होती रहे । इसके सभ्य राजा द्वारा नियुक्त 
किए जाते हैं और वे उसके राजकाल तक ओर उससे ६ मास 
बाद तक उसके समय रहेंगे। इस गुप्त समा की एक ४० 
सभ्यों की उइपसभा है जिसके समत्ष राजा काई राजकीय 
विषय रख देता है ओर उन्हें उस पर प्मपनी राय देनी हे।ती है । 
यहाँ एक संत्रिसभा है और प्रत्येक राजकीय विभाग के मुखिया 
श्सके सभ्य होते हैं। खय्यं राजा ही महामंत्रो भी हे । 

यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है। शासन-प्रबंध में राजा हा 
सद्दायता देने के लिये, राज्य द्वारा नियुक्त किए हुए मंत्रियों 
का एक मंत्रिमंडल ओर कानून बनाने क॑ 
लिये एक व्यवस्थापिका सभा है | प्रत्येक 
फानून के प्रचलित होने के लिये राजा की स्वीकृति झावश्यक 


स्याम 


[के 


स्वाहन 
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होती है । , व्यवस्थापिका सभा या पालिमेंट के अंतर्गत दे। 
सभाएँ हैं। पहली सभा में १५० सदस्य होते हैं जो प्रांतीय 
और स्युनिसिपल सभाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसके 
सदस्य वे ही लोग हे। सकते हैं जिनकी अवस्था ३५ वर्ष से 
अ्रधिक हो और जिनकी अच्छी जसींदारी या आय हे। । दूसरी 
सभा में २३० सदस्य होते हैं. जिनका चुनाव सर्वेसाधारण 
द्वारा होता है। २४ वर्ष से अ्रधिक प्रवस्था के प्रत्येक मनुष्य 
फे चुनाव में सम्मति देने का अधिकार है। देने खभाओंं 
फा सम्मिलित अधिवेशन होता दे और उसमें अधिऋ संख्या 
दूसरी सभावालों की होती है; अतः बहुमत भी प्राय: उसी के 
पक्त में होता है। राजा प्रत्येक अधिवेशन का सभापति 
नियुक्त करता है | 

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। यहाँ का सभापति 
प्रति चार वर्ष के लिये चुना जाता है। यहाँ एक मंत्रिसभा 

गा है, परंतु उसमें प्रधान मंत्री कोई नहीं है 
अं इस मंत्रिसभा में वचहुधा सभापति ही 

श्रध्यक्त का आसन ग्रहण करता है, परंतु उसकी अनुपस्थिति 
में अतरीय विभाग का मंत्री उसका आसन ग्रहण करता है 
यहाँ एक पालिमेंट भी है जिसमें २१ सभ्य हैं । ये सच 
सभापति द्वारा नामजद किए जाते हैं । 

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। सभापति का चुनाव 
चार वर्ष के लिये २१ वर्ष की अवस्थावाले प्रत्येक इंडियन 
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पुरुष अथवा १८ वर्ष की अवस्थावाले शिक्षित और विवाहित 
पुरुष की सम्मति से होता है। एक बार चुना हुआ सभापति 
फिर से चुना जा सकता है। कांग्रेस 
फे ४६ डिप्टियों का चुनाव भी चार वर्ष 
के लिये प्रजा ही फरती है। आधे सभ्य प्रति दूसरे दर्प 
बदले जाते हैं । प्रति १०,००० निषासियों की ओर से एक 
प्रतिनिधि होता है । कांग्रेस का अधिवेशन प्रति वषे ९ जनवरी 
को प्रारंभ होता है और ६० दिनों तक होता रहता है । 


१ 


होंड्रास 


ग्यारहवाँ परिच्छेद 
उपनिवेश, रक्षित राज्य, प्रधोन राज्य 

जार सादेशित राज्य 
लपनिवेश उस देश को! कहते हैं जिसमें एक देश या राज्य 
के लोग आकर सदा के लिये बस जाते थलौर वहीं खेती बारी 
या व्यापार आदि करके अपना निर्वाह 
करते हैं | वे लोग किसी विदेशी शक्ति के 
प्रधोन नहीं होते, केवल अपनी माठ्भूमि से ही थोड़ा बहुत 
संबंध रखते हैं। प्राचोन काल में फिनीशिया, यूनान, भारत 
श्रौर रोम आदि देशों के निवासी व्यापार करने फे लिये विदेश 
जाया करते थे श्लौर उनमें से कुछ लोग किसी देश में सदा के 
लिये बस भी जाते थे। वहाँ उन्हें बहुत कुछ आथिक लाभ 
होता था जिसका बहुत कुछ अश उनकी माठ्भूमि को भी सिला 
करता था। दूसरे देशों में चसकर लेग वहाँ अपनी माठ्भाषा 
और घम्मे आदि का प्रचार भी करते थे | आगे चलकर स्पेन 
पुत्तेगाल, फ्रांस और इईँगलेंड श्रादि देशों फे निवासी भी 
विदेश में आकर वसने, वहाँ उपनिवेश बनाने और फल्लतः 

अपने देश की उन्नत और संपन्न करने लगे । 
अन्य जातियों की अपेक्षा इधर कई स्रौ वर्षों में अगरेज 
जाति बहुत श्रागे बढ़ गई है। इस समय समस्त भूमंडल के 


उपनिवेश 
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स्थल-भाग का छठा अंश प्राय: इसी प्रकार उपलिवेश रूप सें 
बसा हुआ है। ये अँगरेजी उपतिवेश तील प्रकार के हैं-. 
( १) राजकीय उपनिवेश ( 07०छ७7 0०००5 $ जिनमें 
सारा राजकीय प्रबंध ईँगलैंड की सरकार के अधीन ही होता 
(२ ) नियसित शासनात्मक उपनिवेश जिनके शाजकस्म- 
चारी ते। ईँगलैंड की सरकार के अधीन होते है, पर जा अपन 
लिये कानून आदि खर्य बनाते हैं । हाँ, त्रिटिश सरकार का 
यह अधिकार अवश्य होवा है कि वह उन कानूनों का रद कर द्‌ 
प्रथवा प्रचलित होने से रोक दे । कर ( ३ ) ख्राज्यात्मक 
उपनिवेश जे श्रपन्ता शासन श्राप करते हैं। ऐसे डउप- 
निवेशों का केवल गवर्नर ही ब्रिटिश सरक्कार के सातहत हे।ठा 
है। जिटिश सरकार को वहाँ क॑ पास किए हुए कानूनों का 
रद करने अ्रथवा प्रचलित होने से रोकने का अधिकार होता 
है। किंत प्रांतरिक विषयों में यह अधिकार विरल हो 
मार्कों पर काम में छाया जावा है। ऐसे उपनिवेशा से गवनर 
भपने राजकीय नियमें के अजुसार खयं कांसिलर आदि नियुक्त 
फरता है और उन्हीं की सस्मति तथा सहायता से राजक्ाय्य 
का संचालन तथा कर्म्मचारियों की नियुक्ति होती है। प्राय: 
इसी प्रकार के उपनिवेश प्न्य राज्यों के भी हैं। 
धघाजकल लोगों की प्रवृत्ति स्वराज्यात्मक या प्रतिनिधि - 
सत्तात्मक शासन की ओर दरावबर बहता जाता है श्सल्ये 
प्पनिवेशों में भी कुछ लोग पूर्ण प्रतिनिधिसत्तात्मह राज्य 
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( २५२ ) 


चाहते हैं; मात्भूमि का किसी प्रकार का दबाव या अधिकार 
मानने के लिये वे तैयार नहीं हैं। दबाव या अधिकार मानने 
में वे अपनी श्नेक हानियाँ भी दिखलाते हैं। उद्ाहरणाथ, 
यदि उनकी साम्राज्य सरकार कोई युद्ध ठान ले ते उन्हें भी 
व्यथे उसमें सम्मिलित होना पड़ता है। पर इसके विपरीत 
कुछ लोगों का मत है कि अपने देश की साम्राज्य सरकार से 
उपनिवेशों का यथासाध्य घनिष्ठ संबंध रहना चाहिए; क्योंकि 
इससे साम्राज्य के भिन्न भिन्न अंगें की पुष्टि श्र उन्नति द्वोती 
है। पर स्वार्थत्याग करके इस प्रकार परापकार करने की 
इच्छा करनेवाले देवता संख्या में अपेक्षाकृत थोड़े ही हैं | 
प्राय: बड़े बड़े साप्राज्यों के! अपने अधोनस्थ देशों या 
राज्यों फे पड़ोसी छोटे मोटे देशों और राज्यों पर, अनेक 
राजनीतिक कारणों से, कुछ न कुछ अधि- 
कार रखना पड़ता है। ऐसे राज्य या 
ते केवल अपने रक्षक-राज्य के द्वारा अथवा उसकी आज्ञा से 
ही किसी विदेशी राज्य के साथ कोई राजनीतिक संबंध स्थापित 
कर सकते हैं। रक्षित राज्य की सव प्रकार से रक्ा करना ' 
ही रक्षक-राज्य का कत्तंज्य है। यदि वास्तविक दृष्टि से देखा 
जाय ते किसी राज्य को अपना रक्षित राज्य बनाना उसे 
अपनी भश्रधीनता में लेना ही है.। पर किसी वतल्नशाली राज्य 
का अपने से किसी दुवेल राज्य के साथ राजनीतिक संबंध 
स्थापित करना भी इसी रक्तश के अंतर्गत थ्रा जाता है। 


रखित राज्य 


( २५३ ) 


रक्षक-राज्य बिना लड़ाई ऋकगड़ा किए ही अपने रक्षित राज्य 
में मत्माना परिवतेत कर सकता है। संधि, बह्-प्रयोग 
श्रौर वल्न-पूवेक देश पर अधिकार करके राज्य रक्षित वनाए 
जाते हैं। भारत सरकार का देशी रियासतें के साथ बहुत 
कुछ इसी प्रकार का संबंध है । 

रक्षित राज्य प्राय: दो प्रकार के होते हैं। एक ते वे 
जिनमें पहले से किसी प्रकार का राज्य स्थापित होता है और 
जा शक्ति या बल्न-प्रयोग शादि फे द्वारा रक्षण में लाए 
जाते हैं; और दूसरे वे जिनमें कोई विदेशी सभ्य राज्य झ्राकर 
पहले अपना अधिकार कर लेता है ओर तब उन्हें कुछ आँत- 
रिक खतंत्रता देकर अपनी रक्षा में रखता है । 

जो देश या राज्य अपने ऊपर किसी दूखरे देश या राज्य 
का कुछ भी अ्रधिकार या दबाव खोकार कर लेता है, स्घृल्नत: 
वही सानें शधीन राज्य हो जाता हैं; 
कर इस दृष्टि से उपनिवेश तथा रक्षित 
रोन्य भी, जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है, इसी कोटि में झा 
जाते हैं। पर सृक्ष्मतः श्रोर व्यावहारिक दृष्टि से अधीन 
राज्य वही माना जाता है जो सब प्रकार से किसी दूसर वड़ 
राज्य के अधिकार में रहता है। पअ्धिकारी राज्य अपने 
नियुक्त किए हुए शासकों झादि छे द्वारा अधीन राश्य सें सारा 
राज्य-प्रबंध करता है, उसके लिये नियम शार कानून दनाता 


है, फर डगाहता है. न्यायालय स्थापित करता है, दुखरी 


अश्रधीन राज्य 


( र२ए४ ) 


शक्तियों से उसकी रक्षा करवा है और इसी प्रकार के दूसरे 
आ्रावश्यक कर्तव्यों का पात्तन करता है। अ्रधीन राज्य का 
किसी प्रकार की शक्ति प्रदान करना केवल अधिकारी राज्य क॑ 
हाथ में हेता है। भारत की गणना इँगलैंड के अधीन राज्यों, 
में होती है; श्रार इसी से अधीन राज्यों की स्थिति का अच्छा 
परिचय मिल जाता है। कभी कभी अधिकारो राज्य अपने 
अधीन राज्यों को घहुत कुछ अधिकार ओर खतंत्रता भी दे देते 
हैं; और कहीं कद्दीं अधीन राज्य के प्रधान अधिकारी को यह भी 
“अधिकार होता है कि साम्राज्य फे जटिल प्रश्नों की मीमांसा में 
सम्सति शऔर सहायता दे। फ्रांस के दे एक अधीच राज्यों के 
प्रधान अधिकारियों और प्रतिनिधियों को फ्रांस की व्यवस्थापिका 
सभाओं तक में आकर बैठने ओर बोलने का अधिकार है । 
आदेशित राज्य नए ही ढंग के राज्य हैं। इनका निर्माण 
सन १८१४ के युरोपियन महासमर फे बाद हुआ है। थे 
राष्ट्र संघ ( ],७92००७ ० ०४078 ) 
द्वारा विजेता राज्यों का सौंपे गए हैं; 
और उन्हें श्रादेश है कि वे यहाँ के मूल-निवासियों की मान- 
सिक, नेतिक तथा आर्थिक उन्नति का प्रबंध करें | इसके लिये 
उन्हें राष्ट्र संघ के प्रति उत्तरदायी द्वोना पड़ता है। प्रत्येक 
भ्रादेशिव राज्य की शासन संबंधी रिपोर्ट प्रति वर्ष राष्ट्र संघ, 
की परिषद्‌ में अपस्थित की जाती है और उसकी जाँच एक 
आदेश कर्माशन द्वारा द्ोती है। इस तरह जर्मनी के कई 


आदेशित राज्य 


( २४५४५ ) 


उपनिवेश व्रिटिश सरकार और इसके अतगत खतंत्र उपनिदेशों 
फे तथा फ्रेंच-लरकार फे श्रघोत आ गए हे | 
( ९ ) ह्िठिश साम्माज्य 
( के ) उपनिषेश, 

ग्रेट प्रिटेन और आयलेंड, चेनेल् आइलैंड्स, आाइल श्ञाफ 
सैन तथा भारतवर्ष का छोड़कर ब्रिटिश साम्राज्य फे अंतर्गत 
प्रत्येक देश उपनिवेश ही माना जाता है। आयलें'ड यद्यवि 
डउपनिवेश नहीं कद्दा जा सकता, तथापि इसकी शासन-प्रणाली 
साप्राज्यांतर्गत अन्य स्वतंत्र उपनिवेशों की शासन-प्रणाली से 
बहुत कुछ मिलती जुलती है; इस कारण हस उसका दरणोेन स्वदंत्र 
उपनिवेशों फे बेन के साथ ही करेंगे । उपनिवेशों में कुछ 
ऐसे भी हैं जे रक्षित राज्य ( )2/0॥60/079/९३ ) कहलाते हैं | 
अतः इस स्थान पर उनका भी एक साथ ही वन किया जाता 
है। सुभीते के लिये सब उपनिवेशों को चार श्रेणियां में 
विभक्त कर दिया गया है। पहली ओणी डन उपनिवेशों की 
है जिनसे फेंवल गवनर ही शासन करता ओर वह्दी कानून 
बनाता हैं। इन डपनिदवेशों सें काई व्यवस्थापिका सभा नहों 
होती । ऐसे उपनिवेश ये हैं--जिब्राल्टर, सेंटहेलना, ऊशांटा 
गाल्डकास्ट का उत्तरी भाग, नाइजीरिया, वसूटोलेट, बेच आना- 
लैंड, खाजीलैंड और झदनक । 
.. ह£ अदन का सेनिकः आर राजनीतिक प्रदंध श्धिट्िशि सरकार छरती 
४। नागरिक दिपयें की देख नाल नारत सरदार हारा शाती है । 


्छ 


( २५४६ ) 


दूसरी श्रेणी में के उपनिवेश वे हैं जिनमें एक शासक या 
गवनेर रहता है, जे। एक व्यवस्थापिका सभा की सहायता से 
कानून बनाता श्र एक काय्येकारिणी सभा की सहायता से 
शासन करता है। इन दोनों सभाओं या कोंसिलों के मेंबरों 
की नियुक्ति या ते सम्राट, के द्वारा होती है और या सम्राट के 
प्रतिनिधि शासक या गवनेर फे द्वारा। इस श्रेणी के अंतर्गत त्रिटिश 
होंड्रास, ट्रिनिडाड, विंडब्डे ट्रोपसमुदाय , पश्चिमी अफ्रिका का 
उपनिवेश, न्यासालेंड, हांकांग, स्ट्रेट सेटलमेंट और सेचशीज है। 

तीसरी श्रेणी में वे उपनिवेश हैं जिनमें उ्यवस्थापिका सभा 
के सब या कुछ सदस्य प्रजा द्वारा चुने जाते हैं और काय्ये- 
कारिणी सभा के सदस्य सम्राट अथवा उसके प्रतिनिधि 
शासक ( गवनेर ) के द्वारा नियुक्त होते हैं । इस »णी में जमैका, 
लंका ( सिलेन ), मारीशस, फीजी, केनिया, ब्रिटिश ग्वाइना, 
लीवर्ड द्वीप, साइप्रस, यूगेंडा, दक्षिणी रेडेशिया, उत्तरी 
रेडेशिया, गेंबिया, सीरालियोन, फॉकलेंड, दक्षिणी जाजिया 
पेपुआ, वहामाज, बरवडास, वरमुडास और माल्तटा है । 

उपयुक्त तीन श्रेणी के उपनिवेश ब्रिटिश सरकार के उप- 
निवेश विभाग के अधीन हैं। इनके गवर्नर उपनिवेश मंत्री 
( 5९७'४०ए ०9588 407 ई)6 ()0]079765 ) की सलाह से 
सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते 

चैथी श्रेणी में वे उपनिवेश हैं जे स्वतंत्र उपनिवेश 
( !2०४४४०१०४ ) कहलाते हैं। इनका शासन प्रतिनिधि- 


( २५७ ) 
सत्तात्मक राज्यों की तरह होता है और सरकार प्रतिनिधि- 
सभा क्षे प्रति उत्तरदायी होती है । किंतु कुछ बातें में, विशेष- 
तः बाह्य विषर्यों में, धरिटिश सरकार का इन पर अधिकार 
रहता है। इनका प्रधान शासक अथवा गवनेर-जनरल्त सम्राट 
द्वारा ही नियुक्त किया जाता है । इस श्रेणी के अंतर्गत निम्न- 
लिखित उपनिवेश हैं--आस्ट्र लिया, फनाडा, न्यूजीलैंड, न्यूफा- 
उंडलैंड श्र यूनियत आफ साउथ अफ्रिका । इनकी शासन- 

प्रणाली संक्षेप में नीचे दी जाती है | 

स्वतंद्र-उपनिदेशों की शासन-प्रणशाली 

इसके अंतर्गत कई छोटी छोटी रियासते' हैं जो झपने 
लिये आप कानून वनाही हैं। सब रियासतेीं ने सिलछकर 
प्रधान गवर्नेमेंट का कुछ निश्चित और 
विशिष्ट अधिकार दे रखे हैं। यहां 
सम्राट_ द्वारा नियुक्त एक गव्नेर-जनरल रहता है जो एक 
प्रवंधकारिणी सभा की सलाह से ऋकाम करता है। इस सभा 
के € मंत्री होते हैं जे अपने शासन-कार्य के लिये एतिनिधि 


है ताक 
आस्ट्र लिया 


॥6 


सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एक संघटित पालि मेंट है 
जिसमें सिनेट और प्रतिनिधि संहल सम्मिछ्ठित है! सिने 
छ: रियासतों में से प्रत्येक के छठ: छः सदस्य प्रकार कृर 


८ 


२६ सदस्य हात॑ हु जा सदे-साधारण का सम्नात स छः 
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के लिये चने जाते हैं। प्रतिनिधियां का चुनाव ती 


| धरा 


हे 


लिये भार धझ्यावादी के हिसाद से हाता है। लेकिन प्रत्येक 


शा८--१ ७ 


( २४८ ) 


रियासत के कम से कम पाँच प्रतिनिधि होते हैं । ' कुल प्रति- 
निधियों फी संख्या क्गभग ७५ होती है। यहाँ के मूल 
निवासियों को छोड़कर शेष सब ख्ली-पुरुषों का चुनाव में मत 
देने का अधिकार है । 
यहाँ का शासन-काय्ये १८ मंत्रियों की एक प्रीवी कैंसिल 
की सहायता से एक गवनेर-जनरत्ल करता है जो सम्राट्‌ द्वारा 
नियुक्त और उसी का प्रतिनिधि होता है । 
कानून बनाने के लिये सिनेट श,रौर हाउस 
श्राफ कार्मंस की सम्मिलित एक पातलिमेंट है। सिनेट सें 
<६ सदस्य हैं जो कनाडा सरकार की सिफारिश पर सम्राट 
द्वारा नामजद किए जाते हैं। सिनेटर आजन्म खद॒स्य रहते 
हैं। सिनेटर की श्रवस्था तीख वर्ष की होनी चाहिए और 
उसके पास कुछ निम्चित जमींदारी होनी चाहिए। हाउस 
श्राफ कामंस के सदस्यों का चुनाव प्रति चार वर्ष बाद होता 
है। प्रत्येक बालिग स्त्री पुरुष का मत देने का अ्रधिकार है ! 
कुल्न सदस्यों की संख्या २३५ है | प्रीवी कींसिल अपने शासन- 
काये के लिये इसके प्रति उत्तरदायो होती है । 
यहाँ का शासन सम्राट द्वारा नियुक्त एक गवनेर-जनरल 
के हाथ में है । व्यवस्थापिका सभा तथा प्रतिनिधिं मंडल की 
न्यूजीडैंड सम्मिलित एक सार्वजनिक सभाया 
पारलिंमेंट भी है | व्यवस्थापिका सभा के 
४३ सदस्य हैं जिनमें तीन मोआरी ( न्यूजीलैंड के मूल- 


कनाडा 
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निवासी ) सदस्य गवर्न्‌र-जनरल्ल द्वारा नियुक्त होते हैं । इनमें 
से जो लोग १७ सितंबर १८८१ से पहले से नियुक्त है, वे ता 
उसके आजन्स सभासद रहेंगे; पर जिनकी नियुक्ति इसके धाद 
ई हो, वे केवल सात वर्ष तक सदस्य रहते हैं । आवश्यकता 
पड़ने पर उनकी फिर से नियुक्ति हो सकती है। प्रति- 
निधि-मंडल में ८० सदस्य हैं जो स्ेसाधारण द्वारा तीन 
वर्ष के लिये चुने जाते हैं। इनमें चार मेश्रारी सदस्य भी 
होते हैं। छियाँ भी सदस्य हो सकती हैं। गवनैर-जनरल 
सम्राट_ द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह एक कार्यकारिणी 
सभा की सलाह से काम करता है। इस सभा के १२ मंत्रो 
होते हैं जे अपने शासन काये के लिये प्रतिनिधि सभा के 
प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रतिनिधि सभा का तोड़ देने का 
प्रधिकार गवरनर-जनरल को है। पालिमेंट के पास किए हुए 
विज्लों में सुधार करने के लिये वह उन्हें वापस भी भेज सकता 
है और नए बिलों के मसादं भी उपस्थित कर सकता हैं । 
यह सबसे पुराना अगरेजी उपनिरेश है। यहां का 
शासन & सदस्यों की काय्यकारिणी सभा की सहायता से 
सम्राट द्वारा नियक्त एक गवर्नर करता 
हैं। २४ सदस्यों की एक व्यवस्थापिका 
सभा भी हैं जिसकी नियक्ति सम्राट द्वारा हो हादी हे 
सवसाधारण द्वारा चुने हुए ३६ सदस्यां का एक प्रतिनिधि- 
मंडल भी है। प्रत्येक घबालियग पुरुष का सत दने का झृदि- 


न्यू फाइेडल 


्ि 
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कार है, परंतु अभी स्त्रियों को यहाँ यह अधिकार प्राप्त नहीं 
हुआ है। कार्यकारिणी सभा प्रतिनिधि-मंडल्ल के प्रति उत्तर- 
दायी रहती है । 

इसमें केप आफ गुडहेाप, नेटाल्न, ट्रांसवाद् और आरेंज 
रीवर उपनिवेश सम्मिलित हैं। ३१ मई खन्‌ १४८१० को 
यह संघटन हुआ था। यहाँ सम्राट 
यूनियन आफ साउथ हर हि 
ऑकिकी द्वारा नियुक्त एक गवरनेर-जनरल्न शासन 
करता है। भ्रपनी सहायता के लिये 
काय्येकारिणी सभा के सदस्यों का चुनने का अधिकार उसी 
को है| राज्यों क॑ भिन्न मिन्न विभागों का स्थापित करने का 
अधिकार भी उसी फीो है, पर उनमें वह निःश्वित संख्या से अधिक 
अफसरों को नियुक्त नहीं कर सकता । कानून बनाने के लिये 
पालिंमेंट है जिसमें सिनेट और प्रतिनिधि-मंडल है । सिनेट 
के चालीस सदस्यों में से आठ का गवनेर जनरल नियुक्त करता 
है श्रौर ३२ सब ग्रांतों से चुने जाते हैं। युरापियन ब्रिटिश 
प्रजा के व्यक्ति ही इसके सदस्य हो सकते हैं। सिनेट की 
सदस्यता क॑ उम्मेदवार की अवस्था कम से कम तीस वर्ष होनी 
चाहिए श्लार उसक पास कम से कम ५०० पोंड की जायदाद 
भी हानी चाहिए। सीनेट की आयु दस वर्ष की होती है । 
प्रतिनिधि-मंडल में १३४ सदस्य हैं। इस सभा की 
अवधि पाँच वर्ष है। यहाँ के प्रत्येक वालिग ज्री-पुरुष को 
इसके चुनाव में मत देने का अधिकार दै। शासन काये में 
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भ्रबंधकारिणी सभा इसके प्रति उत्तरदायो रह्दती है । पात्ति - 
मेंट की बैठक प्रति वे होना आवश्यक है । 
झायलेड 

हम ऊपर कहद् आए हैं कि वास्तव में आयलटड चिटिश 
साम्राज्य का उपनिवेश नहीं कहा जा सकता ! इसका फारण 
यह है कि यहाँ के निवासी ब्रिटेन को अपनी माठृभूमि न 
सानते । यहाँ के निवासियों की भाषा शओ्र।र धार्मिक मत मी 
इईंगलैंड-निवासियों से भिन्न हैं । इंगलैंड-निवासी प्रोटेस्टेंट मत 
के हैं और आयलेंड सें बहुधा रोमन कंघेलिक सत हो माना 
जाता है। कई सदियों से आयल्ेंड ईंगलैंड का एक भ्दो 
राज्य रहा आया है, किंतु इस वीच सें आयलैंड भी खतंत्रता के 
लिये सतत प्रयत्न करता रहा । जब्च जब इँगलैंड पर कोई झापत्ति 
धाती, आयल्लैंड अपनी खतंत्रता की प्राप्ति का माका पाता 
ओर एक न एक बखेड़ा खड़ा कर देता । गत महायुद्ध में 
भी आयलैंड ने जमंनी से मिल्वकर इईँगलेंड के विरुद्ध खड्ड हारने 
का प्रयत्न किया, क्रितु ईंगलेंड ने इसे दवा रखा। लड़ाई के 
पहले यहाँ के प्रतिनिधि ब्रिटिश पालिमेंट में भ्ाकर बैठते थे 
लड़ाइ का प्रेत होने पर जब गायलेंड को झपने प्रतिनिधियों 
के भेजने का अवसर मिला, तत्न वहाँ के निदासियों ने एंसे प्रत्ति 
निधि चुने जिन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि वे हिटिश पार्लि 
मेंट में न जाकर झायलेंड में ही झपनी पालियेंट करें 
सेशा हो हुआझा। आयलैंड में खतंत्र राष्य की पापा हो गई , 
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लड़ाई के पूर्व सच १८१२ में ब्रिटिश पालिमेंट ने 
आयलैड के लिये एक द्वोमरूल बिल ( खराज्य का मसविदा ) 
पास किया था और यह १८१४ सन्‌ से काये में लाया जाने 
के था । यह बिल्त उत्तरीय प्रायलेंड के छः जिलों को ते 
मंजूर दे! गया, परंतु बाकी २६ जिलों का यह मान्य नहीं 
था। सन्‌ १७१४ में महासमर आरंभ हो जाने से वह होम 
रूल भी लड़ाई के अत तक फे लिये स्थगित कर दिया गया। 
जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं, लड़ाई के अत में दक्षिणीय 
आयह्तंड के २६ जिलों ने अपनी खतंत्र पालिमेंट स्थापित 
कर ली और ब्रिटिश सरकार का होम रूल भ्रहण नहीं किया । 
उत्तरीय छः जिलों ने इसे स्वीकार कर लिया | 

दक्षिणीय आयलेंड के खबतंत्र पातिमेंट स्थापित करने 
पर ब्रिटिश सरकार ने उसको दबाने के अनेक प्रयत्ञ किए | 
जनता तो भड़की ही हुई थी । उसने अपनी खतंत्रता के लिये जी 
तोड़कर लड़ाई की । वहुत से लोग मारे गये, खून की नदियाँ 
वहीँ । अंत को ब्रिटिश सरकार को मालूम हे! गया कि 
शअायले ड विना स्वतंत्र हुए नहीं रहेगा; श्र आयलेंड के 
भी मालूम दे! गया कि इँगलेंड भी टक्कर खाने योग्य नहीं 
है। फल यह हुआ कि दोनों की संधि की इच्छा हुई और 
सन्‌ १७२१ में ब्रिटिश पालिमेंट और आयरिश पालिमेंट के 
वरावर वरावर सदस्यों ने वेठकर संधि कर ली। आयरिश 
नेताओं का आयलें ड के लिये शासन-प्रणाली निर्माण फरने 
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का अधिकार दिया गया। ब्रिटिश श्रौर आयरिश सरकारों ने 
उन नेताओं के मसविदों फो संजूर किया और ६ दिसंवर 
सन्‌ १६२२ को इस प्रणाली द्वारा शासन प्रारंभ हुआ । 

अब हम संक्षेप में आ्रायरेश शासन-प्रणाली पर कुछ 
लिखेगे। उपयुक्त संक्षिप्त इतिहास को ध्यान में रखे बिना 
श्रायरिश शासन-पद्धति का समझना असंभव होगा | 

: यह कह्दा ही जा चुका है कि उत्तरीय आयद्ेंड ध्घवा 

अल्स्टर ने त्रिटिश सरकार द्वारा दिया हुआ स्वराज्य स्वोकार 
कर लिया था | श्रतः यहाँ की शासन-प्रयाली फनाडा इत्यादि 
उपनिवेशों की शासन-प्रणाल्वी के ही सदृश है ; 

दक्षिणोंय आयलें'ड अथवा श्रायरिश खतंत्र-राष्ट्र ( ॥4:॥ 
]7७९ 89/९ ) फी शासन-प्रणाल्ो भी यद्यपि अन्य डपनिददेशों 


के ही सदृश है, तथापि कई बातें में यह सर्वधा निरालो ही 


ञ 


है। इसमें मंत्रियों का उत्तरदायित्व आर सीनेट के सम्यों 
के चुनाव की रीति विशेष उल्लेखनीय है । 

आयरिश पालिमेंट की दो सभाएँ हैं---रा््र ससा (४९४४०) 
और प्रतिनिधि सभा ((॥वालश' ॥20क७॥०५) । राष्ट्र सना 
में ग्राजकल ६० सभ्य हें झार प्रतिनिधि सभा सें १५३ | प्रति- 
निधि सभा फे लिये २१ वर्ष से ऊपर उसद्नवात़्े प्रत्येक नाग- 
रिक को, चाहे वह स्लो हा या पुरुष, सत देने का झधिकार 
हैं। प्रति ३८ ,००० जनसंख्या पीछे कम से कपम्त एक सदस्य 
अवश्य होना चाहिए | 
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यहाँ की राष्ट्र सभा निराली द्वी है। इसके सदस्य केवल 
वे ही हे। सकते हैं जिन्होंने अपनी देशभक्ति, ज्ञान श्र अन्य 
प्रकार की सेवा से देश का मान बढ़ाया हो । इन सभ्यों की 
अवधि बारह वर्ष की होती है, किंतु एक-चौथाई सदस्य हर तीसरे 
साल बदले जाते हैं। इन सदस्यों का चुनाव भी विचित्र ढंग _ 
से ही द्वोता है। प्रति तीसरे वर्ष प्रतनिधि सभा ३२ और 
राष्ट्रसभा १६ उम्मेदवारों के नाम तैयार करती है ओर ये नाम 
जनता के सामने रखे जाते हैं। इनमें से जनता १४ को 
चुन लेती है। ये १५ नए सभ्य होते हैं । 

पालिमेंट को अधिकार है कि वह सन्‌ १८२१ की 
संधि की सीमा के भीतर चाहे जैसे नियम बना सकती है। 
अतः आयलें ड की जनसंख्या के किसी खास अनुपात से भ्रधिक 
सेना रखने का अधिकार नहों है । लड़ाई के मौकों पर प्रपने 
बचाव के लिये ब्रिटिश सरकार फो अधिकार है कि वह आय- 
लेंड के जा दंदरगाह चाहे, ले ले । प्रत्येक सदस्य का राजभक्ति 
की शपथ भी लेना आवश्यक है। इनको छोड़कर प्रायले'ड 
से दी खास संबंध रखनेवाली समस्त बातों में पालिमेंट को 
पूरा श्रधिकार है। परंतु पालिमेंट की दोनों सभाओं की 
ताकत बरावर नहीं है। प्रतिनिधि सभा के अ्रधिकार प्रधान 
हैं। राष्ट्र सभा सममराने और केवल कुछ काल तक प्रतिनिधि 
सभा के किसी मसविदे को राकने क॑ सिवा ओर कुछ नहीं 
कर सकती । धन संवंधी मसविदे ते राष्ट्रसभा पेश भी नहीं 


ड़ 
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कर सकती और प्रतिनिधि सभा द्वारा पेश किए जाने पर १४ 
दिन से ज्यादा उसे रोक भी नहों सकती । अन्य मसविदे वह 
'पेश भी कर सकती है कोर २७० दिनों तकरेोक भी सकती 
उपयुक्त उ्यवस्थापिका सभाओं के अतिरिक्त एक कारये- 
कारिणी सभा भी है, जिसमें १२ सदस्य होते हैं। इनमें से 
चार प्रतिनिधि सभा के सदस्य होते हैं। वाकी झ्ाठ में से 
तीन के प्रतिनिधि सभा पालिमेंट का सभ्य बना सकती है । 
बाकी सदस्य और मंत्री पालिमेंट के सभ्य नहीं होते । इस 
कार्यकारिणी सभा का एक सभापति प्यार एक डपसभापति 
होता है । सभापति प्रतिनिधि सभा की सिफारिश पर गव्नर- 
जनरल द्वारा नियुक्त किया जाता है। नियुक्त होने पर सभापति 
प्रपने उन मंत्रियों का चुनता है जिन्हें पालिमेंट सें वेठने का 
ध्रधिकार है। बाकी मंत्रा प्रतनिधि सभा की एक कमेटी द्वारा 
नियुक्त किए जाते हैं! कार्यकारिणी सभा प्रतिनिधि सभा कं 
प्रति उत्तरदायी होती है, परंठु अविश्वास क॑ अवसर पर सद 
मंत्रियों को इस्तीफा नहीं देना पड़ता, केवल सभापति ओर 
उसके द्वारा नियुक्त संत्रीयण ही इस्तीफा देने का बाध्य रहते हैं । 
जो श्रन्य मंत्रो कार्यक्वारिणी सभा में बैठते हैं ओर उस 
अपना मत देते हुँ, दे वगेर किसी खास बुराई के अपनी कद 
से पहले नहीं हटाए जा सकते । यह दट्वंध मंत्रो-उत्त रदायित्द 
आयलें ड-खतंत्र-राष्ट्र का निराला ही है! कार्यकारिणी सभा 
सभापति का परामश देती है धार सनाप्ति गदनर- 
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जनरत्ष को । साला आयव्यय का ससवबिदा भी यही 
सभा तैयार करती है और वद्द प्रतिनिधि सभा के सामने 
विचारने का रखा जाता है। प्रत्येक मंत्रो के हाथ एक 
एक शासन विभाग रहता है श्रार चह उसके लिये भ्रकेला ही 
उत्तरदायों होता है । 

यहाँ की जनवा की भी बिल पेश करने का अधिकार प्राप्त 
है भर विशेष बातों में जन-सम्मति भी ली जाती है | 

राजा का प्रतिनिधि गवर्नेर-जनरल देता है। यह आय- 
रिश पालिसेंट की ही सिफारिश से त्रिटिश सरकार द्वारा 
नियुक्त किया जाता है । 

(ख ) रक्षित रौज्य 

ब्रिटिश साम्राज्य के अतगेत निम्नलिखित रक्षिव राज्य हैं- 

( १ ) मलाया, ( २ ) सारबाक, ( ३ ) बानिया, ( ४ ) 
सूडन और ( ५ ) जंजीवार । 

ये अपने क्षेत्र में त्रेटिश सरकार फो छोड़कर और किसी 
फो राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करने देते । इनमें यह दस्ततक्षेप 
भिन्न मिन्न मात्रा में है। सलाया में त्रिटिश सरकार द्वारा 
नियुक्त रेजिडेंट है जा वहाँ के सुलचान को शासन-कार्य में 
सद्दायवा देता है। सारवाक ओर बोनियो में त्रिटिश सर- 
कार की आंतरिक विपयों में इस्तक्षेप करने का अधिकार 
नहीं है। सूडान इँगलैंड और मिस्र दोनों की रक्षा में है। 
गवर्नेर-जनरल् त्रिटिश सरकार की ख्ोकृति से नियुक्त होता 
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हैं। जंजीबार का शासन सुलवान के नाम से ब्रिटिश रेजीडेंट 
द्वारा होता है ; 
( ग) अधौत राज्य 
भारतदष 
रतवर्ष इंगलेंड का अधोन राज्य है | हेँगलैंड का राजा 
भारतबद का सम्राट कहलाता है। यहाँ क॑ शासन फा सब 
प्रबंध करने के लिये इईँगलैंड में एक सेक्रेटरी आफ स्टेट रहता है 
जिसकी एक कौंसिल भी हैं । कौंसिल से स्वीकृत स्टेट सेक्रेटरी 
को प्रत्येक आज्ञा भारत सरकार के लिये मान्य होती है । 
भारत में जो कानून पास होता है, वह उसकी स्वीकृति के लिये 
भेजा जाता है । वह सम्राट्‌ का उसे स्वीकृत अथवा अस्वीकृत 
करने की सम्मति दे सकता है। भारत का सब व्यय आदि 
भी उसी के अधिकार में है। उसकी कौंसिल में प्राठ से वारह 
तक सदस्य होते हैं । उसे भारत के शआआाय-व्यय का लेखा प्रति 
वर्ष पार्लिमेंट सें उपस्थित करना पड़ता है । पार्लिमेंट के सदस्य 
इससे भारत के संबंध में प्रश्न भी कर सकते हैं । 
सम्राट की ओर से भारत में शासन-करने के छिये जो 
अधान अधिकारी नियुक्त किया जाता है, डसे गवर्नेर-ज्नरल 
ओर वाश्सराय कहते हैं । इसकी प्मवधि प्राय: पांच व५ को 
होती है। वह प्रधान मंत्री कौ सिफारिश से सम्राट_ द्वारा 
नियुक्त किया जाता है। डसकी एक कार्यकारिणी सभा है 
जिसके सदस्य सेक्रेटरी झ्रोफ स्टेट की सिफारिश से सम्राट 
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द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। यह सभा भारत-सरकार भी - 
कहलाती है। गवर्नर-जनरल और कर्मांडर-इन-चीफ ( जंगी 
लाट ) के अतिरिक्त इसके छ: सभ्य होते हैं, जिनमें अब प्राय: 
आधे हिन्दुस्तानी होते हैं। इसका सभापति गवनेर-जनरल्ल ही 
होता है। उसे प्रायः सभा का निरेय मान्य होता है; परंतु 
भारतवर्ष की भत्ताई के खयाल से वह अपने मत के अनुसार 
इसके विरुद्ध भी काम कर सकता है। सुभीते के लिये गव- 
नर-जनरल अपने राज्य के भिन्न भिन्न विभागों का भार कारये- 
कारिणी के सदस्यों में घाँट देता है। इस समय भारत सर- 
कार क॑ निम्न लिखित आठ विभाग हैं--- 

१--पर राष्ट्र विभाग ( #०छंशु) ) । 

२--सेना विभाग ( 3.09 )। 

 ३--अथे विभाग ( शं॥७॥08 )। 

४--स्वदेश विभाग ( पस्ल0०७७ ) । 

पू--रेल और वाणिज्य ( छिशां] ए०७ए४ 870 (00797770706 ) 

६--शिज्ञा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग ( ॥90प९०७४#०, 
प्री हण्वे वशयाते5 ) | 

७--उद्योग धंधे श्रार मजदूर विभाग (॥रवप्ड०३ ते 
7७00७१ ) | 

८--ऊानून विभाग ( ॥/689]86078 ) | 

इनमें से पदला और दूसरा विभाग ते क्रम से गवर्नर- 
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जनरल और कसांडर-इन-चीफ फे अधीन है; शेष छः प्ृथक्‌ 
पृथक अन्य छः सभ्यों के अधीन हैं । 

२० पअ्रगस्त सन्‌ १€१७ की घाषणा में सेक्रेटरी-प्रॉफ- 
स्टेट ने भारत के प्रति ब्रिटिश पाह्मिंट की नीति का ग्पष्टाकरण 
किया है ओर उससे बताया है कि त्रिटिश सरकार का यह उच्देश्य 
कि भारत को धीरे धीरे उत्तरदायी शासन प्रदान किया जाय । 
सी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सन्‌ १८१४८ सें ब्रिटिश पालि- 
मेंट ने भाग्त के लिये सुधार-कानन पास किया। इससे झन्य 
कई सुधारों के अतिरिक्त भारत क॑ केंद्रोय शासन के लिये सभा- 
ठ्रय-प्रणाली का व्यवस्थापक संडल्ल स्थापित किया गया । गवनर- 
जनरल क॑ अतिरिक्त इस मंडल के निम्नलिखित दो विभाग हैं-- 

( १ ) राज्य परिषद्‌ (00 ० छैप९ )। यह प्रति 
पाँच वर्ण बाद संघटित की जाती है । 

(२ ) व्यवस्थापिक्ना सभा| 4,८४४ ए८ -)७३९००१७)३ )| 
इसका नया संघटन प्रति तीन दर्ष वाद होता है । 

राज्य-परिषद्‌ के कुछ ६० सम्य द्वोते ह जिनमें ३३ नित्र 
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चित झौर २७ नामजद होते हैं| व्यवस्थापिका सभा के सभ्यों 
की संख्या कम से कम १४० निश्चित की गई है, परंदु यह 


| 


चढ़ाई भी जा सकती हैं। आजकल इस सत्ता में इल (४४ 

य हैं जिनमें १०३ निवाचित झार ४९ नासजद हा 
कारिणी सभा के सभ्य उपयुक्त दो समाओ्रा में से एक ने एड 
के नामजद सदस्य प्मदए गैना हे 


ओ। के श 
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सकते". ईनकी अधिवेशन प्रति वर्ष प्राय: दो बार होता है-- 
एक प्रीष्म-अधिवेशन जे शिमले में होता है और दूसरा 
शरद-अधिवेशन जो दिल्ली में होता है। 

व्यवस्थापिका सभा का सभापति सभा द्वारा ही चुना जाता 
है और गवर्नेर-जनरत्न की अनुमति मिलने पर उस पद को 
ग्रहण करता है। बहुधा किसी कानूनी प्रस्ताव का पास 
करने फे लिये दोनों सभाओं की मूल रूप से और कुछ संशोधन 
के साथ स्वीकृति द्वोना आवश्यक है । इन सभाओं द्वारा पास . 
किए हुए प्रस्ताव सिफारिश कंतौर पर होते हैं श्रौर वे कौनून 
तभी माने जाते हैं जब गवर्नर-जनरत की भी स्वीकृति हो | गव- 
नर-जनरल को पूर्ण अधिक्वार है कि वह इन प्रस्तावों को न 
माने । इससे स्पष्ट है कि भारत में उत्तरदायी शासन नहों है । 

ब्रिटिश भारत पंद्रह प्रांतों में विभक्त है। इनमें बंगाल, 
मद्रास, वंपई, आगरा-अवध के संयुक्त प्रदेश, पंजाब, विद्दार और 
उड़ीसा, मध्यप्रदेश, आसाम और बरमा ये नौ प्रांत गवर्नरों 
के अधीन हैं, जो सन्‌ १७१७ के सुधार द्वारा नियुक्त 
मंत्रियों के खाथ उनका शांसन करते हैं। ये गवनेर सेक्रे- 
टरी-ऑफ-स्टेट की सिफारिश से सम्राट द्वारा नियुक्त किए 
जाते हैं और ये प्राय: पाँच वर्ष के लिये ही अपने पद पर रहते 
हैं । शेप छः: तथा पश्चिमात्तर-सीमा प्रांत, त्रिटिश वल्तूचिस्तान, 
दिल्ली, अ्रजमेर-मेरवाड़ा, कृर्ग श्रार अंदमान निकोबार द्धोप 
चीफ कमिश्नर के अधोन हैं । चीफ कमिश्नर गवर्नर-जनरतल 


( २७१ ) , 

द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, पर इसके -लिये :संम्रांट्> की 
अनुमति भी लेनी पड़तो है। जे 

प्रत्येक गवर्नर के प्रांत में एक प्रबंधकारिणी सभा ओर एक 
प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा होती है। प्रबंधकारिणी सभा कें 
सभ्य चार से अधिक नहों होते । ये भी गवनर के सद्दश 
सम्राट द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। ये व्यवस्थापिका सभा 
के भी सभ्य होते हैं । व्यवस्थापिका सभा में पध्रौर भी नामजद 
श्र निर्वाचित सभ्य होते हैं; किंतु किसी प्रांदीय-व्यवस्थापिका 
सभा में २० प्रति शत से अधिक सरकारी और ७० प्रति शत 
से कम निर्वाचित सभ्य नहीं होते। प्रांतीय व्यवस्थापिका 
सभाओं का वर्तमान संघटन इस प्रकार है- 
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पदक ८-3. जज जी जी अनिल अी लक कल पर डर पशरनअ मदन पका ह 


न्‍ | ( २७२ ) 
_:. भवनेर के प्रांतों के शासन संबंधी विषय दे। भागों में विभक्तः 
हल १ ) रक्षित, ( +९४९॥ए४९व $800]०७९४७ ) ओर (२) 
हस्तांतरित ( १७०४/०/०८0 ) । रक्षित विषयों का प्रबंध गवर्नर 
अपनी प्रवंधकारिणी सभा के साथ करता है। हस्तांतरित विषयों 
में उसे मंत्रियों के परामशे से काये करना पड़ता है। परंतु 
गवरनेर का अधिकार रहता है कि वह प्रावश्यक समककर 
प्रबंधकारिणी सभा और मंत्रियों के निणेय के विरुद्ध भी काम 
कर सके | मंत्री गवनेर द्वारा व्यवस्थापिका सभा के निर्वा- 
चित सभ्यों में से चुने जाते हैं और उनका मासिक वेतन व्यव- 
स्थापिका सभा द्वारा निश्चित किया जाता है। सभा किसी 
मंत्री का, अ्रविश्वास-सूचक प्रस्ताव पास करके, या उसका 
वेतन कस करके, मंत्री-पद से अलग कर सकती है। 
इससे यह स्पष्ट है कि हस्तांतरित विषयों में प्रांतों में उत्तरदायी 
शासन की कुछ भलक विद्यमान है; परंतु इसकी मात्रा कितनी 
है, यह पाठक खयं निर्णय कर सकेंगे, यदि वे ध्यान रखेंगे कि 
गवर्नर को मंत्रियों के निर्णय के विरुद्ध भी काम करने का 
अधिकार है और वह मंत्रियों को अपनी इच्छा के अनुसार उनके 
पद से अलग भी कर सकता है। मंत्रियों को अपना पद सुर- 
ज्षित रखने के लिये एक ओर ते व्यवस्थापिका सभा को प्रसन्न 
रखना पड़ता है और दूसरी ओर गवरनर का । इससे उनकी 
कैसी स्थिति है, यह भी सहज ही समझता जा सकता है । 
केंद्रीय ज्यवस्थापिका सभा के सदृश प्रांतीय ब्यवस्थापिका 


( २७३ ) 


सभाओं की भी आयु तीन वर्ष की ही होती है। चोफ 
कमिश्नर के प्रांतों में शासन संबंधी सारे विषय चौफ कमिश्मर 
और उसकी प्रवंधकारिणी सभा फे ही अधीन हैं । यहाँ संत्रि- 
पद को स्थापना अभी तक नहीं की गई है । 

भारत में कई बड़े बड़े स्वतंत्र देशी राज्य भी हैं जो एक 
प्रकार से भारत-सरकार के रक्षित राज्य हैं। इन राज्यों का 
कुछ निश्चित संख्या से अधिक सेना, अथवा भारत-सरकार 
की विशेष स्वीकृति के बिना अपने यहाँ किसी यरोपियन 
कम्मचारी का रखने का अ्रधिकार नहीं है। भारत-सरकार 
यदि किसी राजा को कोई अनुचित कार्य करते हुए देखे ता 
पह उसे अधिकारच्युत भी कर सकती है। छुछ राय 
भारत-सरकार को कर भी देते हैं, पर श्रधिकांश नहीं देते । 
प्राय: रियासतें का प्रबंध वहाँ के राजाओं, मंत्रियों श्रौर 
कौसिलों के द्वारा ही होता है; पर प्रत्येक बड़ी रियासत में एक 
प्ोलिटिकल अफसर या रजिडेंट भी रहता है जो भारत-सर- 
फार को ओर से नियुक्त होता है। कई छोटी छोटी रिया- 
सतों के समूह के लिये कहीं कहीं एक ही पोलिटिकल अफसर 
यथा रेजिडेंट रहता है। सब राज्यों के! अपना अपना कानन 
पनाने का अधिकार है । हैदराबाद, सैवूर, बहौदा, काश- 
मोर, कल्लाव और राजपूताने तथा सध्य भारत को रियासत 
जिनकी संख्या १७९ है, गवर्नर-जनरल इन-कौंसिल के झदि- 
कार में रे । इसके अतिरिक्त वहत सी छाटी छोटी रियास 

' शा५-- १८ 


थे | 2 
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प्रांतीय सरकारों की अधीनता में भी हैं। चीनी सीमा तथा 
पश्चिमात्तर सीमा में वहुतत सी छोटी छोटी रियासतें श्रौर 
पहाड़ी जातियाँ श्र छोटा नागपुर, ओड़ीोसा और मध्य प्रदेश 
में सरकार के अधोन छोटी छोटी जंगली जातियाँ भो हैं । 
हैदराबाद, मैसूर, बड़ौदा और काश्मीर भारत. के प्रधान 
देशी राज्य हैं। नेपाल की गणना भी इन्हीं में होती है; पर 
कई बातें में वह विल्ञकुल्ल स्वतंत्र है। इसके उपरांत मध्य 
भारत, राजपूताने श्रोर बलूचिस्तान की एजेंसियाँ हैं। इनमें 
ये रियासते' हैं--- । 
गवालियर, ईदाौर, भोपांल, रीवाँ, 
ओड़छा, दतिया, धार, जावरा, पन्ना, 


[ 
| 
मध्य भारत ५ 
! बिजावर, अ्रजयगढ़, छत्रपुर, चरखारी 
( आदि। 
उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, 
राजपूताना वीकानेर, काटा, दूँदी, अलवर, धौलपुर 


आदि | 
बलूचिस्तान कलात और लास बेला । 
प्रांतीय सरकारों से संबंध रखनेवाले राज्य इस प्रकार हैं--- 


दा द्रावंकार, काचीन, पड़दकाटा तथा 
कु अन्य छोटी रियासते' । 
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गे । कोल्हापुर, कच्छ, खेरपुर, इंडर, नाव- 
| नगर, जूनागढ़, गोंडल, पालनपुर आदि | 
कूचबिहार, भूटान, मोरभंज, काला- 
बंगाल 2 
हांडी, बासड़ा आदि । 
यम । रा 
संयुक्त प्रांत ) बनारस, रामपुर कर टेहरी । 
र पटियाला, नाभा, भींद, कपूरणला, 
पंजाब किक किट, 7 ट 
मंडी, चंबा, फरीदकाट आदि । 
चरमा ;क्‍ उत्तरी और दक्षिणी स्थाम राज्य । 
( 
सध्य प्रांत ! वस्तर, रायगढ़, सरणशुजा आदि | 


जब संसार भर में स्वतंत्रता की ध्यावाज मूज रही है, तद 
भारत इससे केसे दूर रह सकता है! भारतवप भो ऋपनी 
स्वतंत्रता के लिये पृश प्रयत्न कर रहा है । सद्‌ १<२ ६ में महात्मा 
गांधी के नेतृत्व में शांतितथ असहयेोग का एक दिराट झ्रांदालटन 
चला था । परत भारत के कई नेता झीार राजनीतिह इससे 
सहसत न थे, इसलिये यधेष्ट परिणाम प्राप्त ८ हा सका 
भारत के खराब्य का रूप कया होगा, इससे क्र 


(| 


्ि 


| 


प्र 
टः 
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हू मृत-सेद था; परंतु ता० २८ अगस्त १८२८ का लखनऊ में डा० 
प्रनसारी की अध्यक्षता में जे एक ऐतिहासिक सर्वेदल-सम्मेलन 
हुआ था और जिसमें भारत के सब राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि 
आए थे, उसमें करीब करीब सर्वसम्मति से यह निश्चय हो। 
चुका है कि भारत का राजनीतिक ध्येय कम से कम साम्राज्यांत- 
गत औपनिवेशिक (जैसा कनाडा, आस्ट्रेलियां इत्यादि उपनिवेशों 
में है) खराज्य होना चाहिए | किंतु फिर भी भारतवासी अपने 
ध्येय का कहाँ तक प्राप्त कर पावेंगे और भविध्य में भारत की 
क्या गति होगी, यह अभी ठीक नद्दीं कहा जा सकता | 
( चघ॒ ) शअादेशित राज्य 

ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित मुझ्य आदेशिंत 
राज्य हैं-- 

(१) न्यू गिनी--आस्ट्रेल्षिया सरकार फे अधीन । 

(२) सोमेोझा-्यू जीलैंड ?. ? 

(३) दक्षिण अफ्रिका--यूनियन आफ साडथ अफ्रिका 

के अधीन । 

(४) नौरू--६ँग्लैंड, न्यू जीलेंड भार आस्ट्रेलिया के अ्रधीन | 

(५) टांगानिका--बव्रिटिश सरकार के अधीन 

(६) पेक्लेस्टाइन 32 १ १2 

(७) इराक 79 १7 हे 

(८) टठोगोलैंड | ब्रिटिश सरकार और फ्रेंच सरकार 

केसरून ॥ के श्रधोन | 
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(२) फ्रेंच उपलिदेश, रक्षित राज्य 
ठथा श्रादेशित 'ज्य 
(क ) श्रक्रिका में ॥ 
यद्यपि यह प्रदेश प्फ्रिका में है, तो भी फ्रांस के अवगत 
ही.माना जाता है । यहाँ एक गवर्नर जनरल रहता है जो फ्रांस 
क॑ प्रधान द्वारा अतरीय मंत्री की सिफा- 
रिश से नियुक्त किया जाता है। गवनेर- 
जनरल सेना तथा पुलिस की देखरेख रखता है और झलजीरिया 
के त्रिये साल भर का बजट तैयार करता है जो प्रयंस को 
पालिमेंट में रखा जाता है। गवर्नर-जनरल की सहायता 
के लिये दा सभाएँ भी हैं। एक सभा में सारे सभ्य गवनेर- 
जनरल द्वारा नियुक्त होते हैं प्रैर इसका काये केवल सलाह 
देना है। दूसरी में कुछ ते सुख्य मुख्य अधिकारी और 
कुछ फ्रांस-निवासियों द्वारा चुमे हुए प्रतिनिधि रहते हैं । 
इसका काये वजट पर विचार करना ( प्रत्नम की पालियेंट 
में भेजे जाने के पहले ) और सार्वजनिक कार्य तथा स्थानीय 
शासन की निगरानी करना है । 
ह एक वे ( बेग ) का राज्य है। परंतु वे फोेदर नाम 
का ही राजा है। यह फ्रांस के अधीन है। यहां एक 


[के 
श्रढूजारया 


7! निस ७5 जो री 
हु हाथ में सारा शासन है। यह फ्रांस 


फे प्रधान द्वारा, विदेशीय मंत्री की सलाह से, नियुक्त किया ०! 5 
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है।ग्रहाँ ११ मंत्रियों की एक मंत्रिससा भी है। ये मंत्री वैसे 
ते बे के नाम से नियुक्त होते हें, परंतु वास्तव में ये रेजीडेंट- 
जनरल द्वारा ही फ्रांस के विदेशीय मंत्री के परामश से नियुक्त 
किए जाते हैं । इन मंत्रियों के अधीन एक एक शासन-विभाग 
है । सन्‌ १७२२ में यहाँ एक महासभा (978०व 0०ए००ं)) 
भी स्थापित कर दी गई है जे दे! सभाओं में विभक्त है। एक 
तो फरांसीसियों के प्रतिनिधियों की है और दूसरी यहों. के 
निवासियों के प्रतिनिधियों को । कुछ विशेष बातें को छोड़- 
कर इस मद्दासभा का बजट पर पूरा अधिकार है | 
मेरक्की तीन विभागों में विभक्त है। एक हिस्सा सावे- 
राष्ट्रीय कमीशन द्वारा शासित होता है; दूसरा स्पेन के अ्रधीन 
हर ह्ठ और सी सच हिस्सा फ्रांस के 
अ्रधोन है। इसका मुख्य अधिकारी 
अब भी सुल्तान ही माना जाता है और यह मसोरफ्को-निवा- 
सियों का राजनीतिक ओर धार्मिक शासक कद्दलाता है । किंतु 
उसकी सेना संवंधी सारी शक्ति फ्रांस के प्रधान द्वारा नियुक्त 
रेजिडेंट-जनरल के हाथ में है । ट्यूनिस के सदृश यहाँ भी एक 
मंत्रिसभा है, परंतु प्रतिनिधि सभा कोई नहीं है। मेरकक्‍्को 
में फ्रांसीसियों की संख्या अभी तक अल्प ही है | 
इसके अंतर्गत निम्न-लिखित उपनिवेश हैं--( १ ) सेने- 
गाल, लेफ्टिनेंट गवनेर द्वारा शासित । ( २) मारीटेनिया, 
कमिश्नरी । (३ ) प्रपर-सेनेगल-नाइगर, लेफ्टिनेंट गवर्नर 


( २७८ ) 


ह्वारा शासित । (४ ) फ्रेंच-गिनी, लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा 
शासित । (५) आइवरी कोस्ट, लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा 
शासित । (६ ) दहोमी, लेफ्टिनेंट गव- 
नेर द्वारा शासित। यें सब उपनिवेश 
एक गवर्नर-जनरल के अ्रधिकार में है 
जिसको सह्दायता के लिये एक कौंसिल है । 

इसका शासन एक गवनेर-जनरल फो प्रधिकार में है । 
ईससें गबन, सिडिल कांगे श्रौर उबंधीशरी-चड नामक तोन 
प्रांत हैं जिनमें से प्रत्येक सें एक लेफ्टिनेंट 

गवनेर रहता है। महासमर के दा 
वार्सेल्ज की संधि के अनुसार फ्रांस कं 
जमनी के श्रधीन-डउपनिवेश टोगोलेंड श्र कंसरून क॑ दहत 
ऊँछ हिस्से मिल्द गए हैं जो प्रोंच ईक्वेटारिकल प्फ्रिका में 

शामिल हें। वाकी हिस्से ऑगरेजों के पश्यादेशित राज्य हैं । 
'यह अफ्रिका का *सोसाली कोट प्रदेश 
फ्रच ईस्ट अफ्रिका है, जो फ्रांस का रक्षित राज्य है । यहां 
एक गवर्नर रहता है । 
सेडगास्कर_ |) गवर्नर-जनरल द्वारा शासित ! 

यहाँ एक गवनेर रहता है जिसकी सहायता कं हिदे 
एक प्रोवी कॉसिल हैं। एक जनरल 


दे | ५५ 
रोयूनियन उपनिवेश . _ है जे 
कोंसिल भी है जिसमें प्रजा द्वारा चने 


फ्रंच वेस्ट अफ्रिका 
| 2० पक प 
( उपनिवेश ) 


क्रच ईक्‍्वेटोरिकल 
अफ्रिका 


श्शै 
८, 3 


:ए सदस्य रहते हैं । 


( र८२ ) 


 ऋँस' कती जातीय सभा में निम्नलिखित उपनिवेशों से इस 
प्रकार प्रतिनिधि जाते हैं-- 


' अ्रल्तजीरिया रै तीन सिनेटर और छ; डिप्टी । 


मारटिनिक, ग्वा- और दो डिप्टी 
डेलप और रीयूनियन । प्रत्येक से एक सिनेटर और दो डिप्टी। 


फ्रेंच इंडिया...) एक सिनेटर और एक डिप्टी । 


गायना, सेनेगाल, 


केाचीन-चाइना | एक एक डिप्टो | 


फ्रांस के आदेशित राज्यों में सीरिया ही मुख्य है। यहाँ 
का शासन फ्रांस के विदेशीय मंत्री द्वारा नियुक्त अधिकारियों 
के अधीन है। यहाँ के राज्य का व्योरा फ्रांस को प्रति वर्ष 
सावेराष्ट्रीय सम्मेलन ( ॥,०8४०० ० 7ए&#078) फे समक्ष 
रखना पड़ता है । 

(३) अमेरिका के झधौन राज्य 

इसके वहुत से टापू अमेरिका के अधोन हैं जो सब एक 
गवनेर-जनरल के शासन में हैं। गवर्नर-जनरक्ष की सहायता 
के लिये चार सरकारी अफसरों और 
चार देशी प्रतिनिधियों का एक कमीशन 
तथा चार वर्ष के लिये प्रजा द्वारा चुने हुए ८१ सदस्यों की 
एक सभा है । श्रमेरिका का उद्देश्य यहाँ क्रमशः स्वराज्य 


किलिपाइन 
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( र८३ ) 


स्थापित करना है और वह धीरे धीरे ऐसा कर भी रहा ह। 
सके अतिरिक्त गुडडस, परटोटिका, स्यूटिला, वेक आर 
जासन टापू, कथा एल्यूशियन टापुओं पर भी अमेरिका कं 
संयुक्त राज्यों का भ्रधिकार है। इन सब स्थानों पर प्रमेरिका 
के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक एक गवर्मर रहता है । 

जमेनी के समस्त उपनिवेश महासमर के एपर्रात छीन लिए 
गए थे । कुछ उपनिवेश फ्रांस श्रोर ईँग्लेड का साबराष्ट्रीय 
सम्मेलन के आदेशानुसार प्राप्त है। साबराष्ट्रीय सम्सेहन | 
ग्रधिकार है कि वह जब चाहे, वे सब उपनिवेश जर्मनी के। 
लीटा सकता है | 
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